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 की
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 wast  में
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 १२

 १९५७

 मंत्रालयों से  कहा  गया  है  कि  वे  (2)  वर्तमान  प्रस्तावित  योजनाओं  की  इस  दुष्टि  से  जांच  करें

 कि  क्या  उनमें  से  कुछ  घटाई  जा  सकती  है  अथवा  उन्हें  स्थगित  या  परित्यक्त  किया  जा  सकता

 झर  (२)  कर्मचारियों  तथा  आकस्मिकता  पर  खर्चे  का  पुनरीक्षण  करें  ताकि  अ्रधिक  मितव्ययता

 का  पालन  किया  जा  सके  ।  विगत  चार  महीनों में  इसी  झ्रावार पर  काम  जारी  है  ।  यह  स्पष्ट है

 कि  इसमें  अधिक  बचत  की  गुंजायश  शीघ्र  ही  कम  हो  जायेगी  मंत्रालयों  से  हर  महीने  बचत

 करने  की  नहीं  की  जा  सकती  है  ।  यह  भी  उल्लेखनीय  है  कि  बचत  का  उद्देश्य  सम्पूर्ण  व्यय  में

 कमी  करना  नहीं  किन्तु  इस  बात  की  पुष्टि  करना  है  कि  झ्रनावश्यक  कौर  कम  महत्व की  वस्तुप्नों

 पर  खच  कम  हो  कौर  श्रावक  कार्यों  के  लिये  व्यक्ति  तथा  धन  सुलभ  हो  सके  |

 अगस्त  से  नवम्बर  के  बीच  जो  निर्णय  किये  गये  हें  उनके  1.0  रामस्वरूप  होने  वाली

 के  अनुमानित  च  लोक-सभा  के  पटल  पर  रखे  गये  विवरण  में  दिये  गये  हें
 ।

 परिशिष्ट ४,  अनुबन्ध  संख्या  १८]  ।  इन  में  वे  ७५  भी  सम्मिलित  हैं  जो  प्रशासी  मंत्रालयों  के

 नियंत्रण के  बाहर  जैसे  विदेशी मुद्रा  पर  कठोर  नियंत्रण ।

 मितव्ययता  झ्रान्दोलन  के  प्रारम्भ  से  ही  यह  निर्णय  किया  गया  था  कि  कर्मचारियों

 की  छंटनी  यथासम्भव न  होने  पायें  ।  नये  पदों  की  मांग  भ्र  स्वीकृत  पद  की  पूति
 न

 की  जाकर

 बचत  की  जा  रही  हैं  ।

 मितव्ययता  सम्बन्धी  उपायों  क्रियान्विति  का  निरीक्षण  एक  केन्द्रीय  समिति  करती

 है  जिसमें  वित्त  मंत्रालय  के  प्रदान  गृह  सचिव  ate  संगठन  तथा  रीति  विभाग  के  निर्देशक

 हें  प्र  वित्त  मंत्रालय  के  व्यय  विभाग  के  सचिव  ate  उनके  साथी  अ्रधिकारियों  का  सहयोग  इस

 समिति को  प्राप्त  है  ।

 tat  दी०  चे  फार्मा  विवरण में  बताया  गया  है  कि  उपरोक्त बचत  उपाय  कुशलता
 xr शर  कार्बनि'ठता  को  ध्यान  में  रखते  S 2  ही  क्रियान्वित  किये  जायेंगे  |  क्या  किसी

 मंत्रालय  की  कार्य कुदा लता  कौर  उसकी  होनी  ७  के  कोई  व्यावहारिक  प्रमाप

 निर्धारित  किया  गया  ate  यदि  तो  वे  यथार्थ  प्रमाण  क्या  हें  ?

 pu  जवाहरलाल  नेहा  :  क्या  माननीय  सदस्य  यह  पुछ  रहे  हें  कि  किसी  मना  की

 कार्यकुशलता  जांचने  के  लिये  क्या  मापदण्ड  है  ?

 डा०  राम  सुभग  सिंह  :  मंत्रालय  की  कार्य निष्ठता  ।

 fat  रंगा
 :  कार्यकुशलता  ।

 श्री  जवाहरलाल  नेहरू
 :

 कार्यकुशलता  के  बारे  में  कुछ  प्रमाण  हैं  ।  किन्तु  इस  प्रकार  के  पूर्ण

 प्रमाप  तो  कठिन  हैं  ।  कार्य  जांच--जिसे  कहते  हूं---के  बारे  में  कुछ  प्रमाप

 निर्धारित किये  जाते  हैं  ।  किसी  कार्य  पर  कितना  समय  दिया  गया  है  कौर  इस  समय  को  किस

 प्रकार  घटाया  अथवा  बढ़ाया  जा  सकता  औद्योगिक  टेकनीक  में  भी  आजकल  इसी  ग्रा धुनिक  पद्धति

 का
 प्रयोग

 किया  जाता  है  अब  यह  सरकारी  झर  शासकीय  टेकनीक  पर  भी  लागू  होती है

 मंत्रालय  की
 कार्य  निष्ठता  मालूम  करना  अत्यधिक  कठिन  है  ।  केवल  यही  मालूम  किया  जा  सकता

 है  कि  कार्य निष्ठता  का  अभाव  कहां  हे  शौर  कितना  हैऔर  फिर  उस  सम्बन्ध  में  उचित

 कार्यवाही  की
 जाती

 tae  sist  में
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 राम  सुभग  सिह  विवरण  में  उल्लेख  किया  गया  है  कि  यात्रा  भत्ते  श्र  फर्नीचर

 टेलीफोन  इरादी  पर  खर्च  कम  करने  के  area  दिये  गये  हैं  ।  मंत्रालय

 इन  areal  का  किस  सीमा  तक  पालन  करते  हूं
 ?

 fat  जवाहरलाल नेहरू  :  में  इस  प्रश्न  का  उत्तर  किस  प्रकार दे  सकता  हूं  ।  इसके  लिये

 प्रत्येक  मंत्रालय  का  टेलीफोन  शादी  का  व्यय  एकत्रित  करना  अ्रावश्यक  है  |

 श्रिया  महोदय  :  यह  अत्यंत  सामान्य  है  ।

 थ्री  विभूति  मिश्र  इस
 स्टेटमेंट  के  देखने  से  पता  चलता  हैं  कि  फूड  एंड  ऐग्रीकल्चरल  विभाग

 में  १२  ८२  हजार  रुपये  कम  किये  गये  किसी  झाइटेम  में  कहा  गया  है  :
 कुछ

 परियोजनाएं पूर्ण  रूपेण  seat  wife  रूप  में  स्थगित या  परित्यक्त  अथवा  घटा  दी  गई  ।”  तो  में

 प्रधान  मंत्री  जी  से  जानना  चाहता  हूं  कि  फूड  प्रोडक्शन  पर  इसका  क्या  प्र  भाव  पड़ेगा  ?

 श्री  जवाहरलाल  नेहरू  :  डिपार्टमेंट  एग्रीकल्चर  की  कुछ  इमारतें  बनने  वाली  वह  रोक

 दी  गई  हूं  ।  ६  लाख  रुपये  की  ुछत्रौ  दिल्‍ली  में  कोठ  रियों  को  आकार  के  छत  वाले

 गोदामों  का  निर्माण  तथा  डिजायन  में  परिवर्तन  स्थगितਂ  यानी  मकान  बनाना  बन्द  कर  दिया  गया  है  ।

 फोन  दास प्पा  :  क्या थे  बचत  उपाय  स्वायत्त  निगम  भी  करत  हैं  ?

 श्री  जवाहरलाल  नेहरू  :  बचत  सब  को  करनी  चाहिये  ।  में  निश्चित  नहीं  बता  सकता  कि

 उनके  पास  क्या-क्या निर्दिष्ट  आदेश  भेजे  गये  हं  ।  सब  की  भांति  ही  उनसे  भी  बचत  की  आशा  की

 जाती  &  |

 former  महोदय  :  श्री  तिम्मय्या  ।  प्रश्न  की  सुचना  देने  वालें  एक  भी  सदस्य  नहीं  उठ  रहे

 कौर  जब  में  दूसरा  प्रश्न  लूंगा  तो  वे  खड़े  होकर  मेरा  नाम  यहां  है  |

 श्री  तिम्मय्या  :  क्या  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  से  बचत  उपाय  करने  के  लिये  कहा

 यदि
 तो  कया  सरकार  के  पास

 यह
 जानकारी  हैं  कि  राज्य  सरकारों  द्वारा  क्या  उपाय  बरते  गये

 हूं
 !

 शी  जवाहरलाल नेहरू  :  सरकार  fat
 श  नहीं

 देती  हैं  ।  किन्तु  सरकार  निरन्तर  राज्य

 सरकारों  को  यह  बता  रही  है  ।  प्रधान  मंत्री  को  हैसियत में  मेंने  श्रेय  अवसरों पर  उन्हें  इस  बारे

 में  लिखा  इसके  ग्र ति रिक्त  संगठन  तथा  रोति  विभाग  भो  उनके  सम्पर्क  में  है  ।

 श्री मं |: ह  ०  क्या  कतिपय  पदों  की  रिक्तता  का  प्रभाव  रक्षित  पदों  पर  पड़ेगा
 ?

 कहा  था  कि  कुछ  पदों की  पूति  नहीं  की  जायेगा  ।

 श्री  जवाहरलाल  में  यह  नहीं  कह  सकता हुं  ।  में  नहीं  जानता
 कि

 क्या  ये
 रिक्तता

 इसमें  भ्रन्तग्रेस्त  हैं  ।

 fart  रंगा  :  क्या  इस  सम्भावना  का  परीक्षण  किया  गया  हूँ  कि  विगत  वेतन  आयोग  केਂ  सुझाव

 के  प्रसार  मौजूदा  उच्चस्तरीय  वेतन  में  कमी  की  जायें
 ?

 श्री  जवाहरलाल  वेतन  नहीं  घटाये  गये
 हें

 ।  इस  दिशा  में  कोई  प्रयत्न  नहीं  किया  गया  है
 ।

 क्योंकि  ऐसा  करने  के  लिये  हरनेक  संवैधानिक  परिवर्तन  झ्रावइ्यक  हैं  ।  में  केवल  बचत  के  दृष्टिकोण  से

 ही  विचार  नहीं  करता  हूं  ।  उसका  प्रभाव  अपरिमित  है--मनोवैज्ञानिक  प्रतिक्रिया  ।  इसमें  बहुत  अधिक

 मूल  भ्नंग्रेजी  में
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 रकम
 का

 फर्क  नहीं  पड़ेगा
 ।

 ये  व्यक्ति  सीमित  संख्या  में  हैं
 ।

 किन्तु  बचत  दो  प्रकार  की  होती  एक

 यथार्थ  दस  प्रतिशत  या  कुछ  ऐसी  ही  कमी  या  फिर  इसे  बचत  में  परिणत  कर  दिया  जाये  |

 श्री हेम  बरूआ  :
 विवरण  से  प्रकट  है  कि  रेलवे

 a
 खान  तथा  ईंधन  में  कुछ  बचत  की

 जा  रही  हें
 ।

 क्या  इस  का  प्रभाव  कलकत्ता  उपनगरीय  विद्युतचालित  रेलवे  पर  भी  पड़ेगा  तेल

 की  खोज  जेसे  कार्य  भी  इससे  प्रभावित  होंगे  ?

 महोदय
 :

 यह  तो  विस्तृत  चर्चा  हो  गई  ।

 जवाहर लाल  नेहरू
 :

 में  इससे  संधा  अभिन्न हूं

 कुछ  माननीय  सदस्य

 free  माननीय  सदस्य  सूची  देखने  की  कृपा  करें  ate  यदि  किसी  बात  पर

 करण  की  आवश्यकता  हो  तो  फिर  उसके  बारे  में  बाद  में  पूछ  लें  ।

 निर्यात  संविधान  निदेशालय *

 +

 श्री  श्रीनारायण  दास

 थ्री  राधा  रमण :
 1*१०८२.

 ्

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 निर्यात  संवर्धन  निदेशालय  की  संगठन  कौर  निश्चित  कृत्य  कया  हैं  ;

 निदेशालय  द्वारा  श्रभी  तक  कितना  कार्य  किया  गयाहै  ;  air

 इस  निदेशालय  की  रचना  के  पूर्व  और  निर्यात  की  क्या  अवस्था  थी
 ?

 वाणिज्य  मंत्री  निर्यात

 संवर्द्धन
 निदेशालय की  संगठन  कौर

 कृत्य का  ब्यौरा  १३  EUG  को  एक  सरकारी  विज्ञप्ति  में  बताया  गया  था  उसकी  एक  प्रति

 लोक-सभा के  पटल  पर  रखी  जाती  है
 ।  परिशिष्ट  ४,  अनुबन्ध  संख्या  ge]

 श्र  (7)  निर्यात  संवद्धन  निदेशालय  १९५७  के  प्रारम्भ  में  बनाया  गया  था

 झर  इतने  शीघ्र  निदेशालय  एवं  निर्यात  are  में  सम्बद्ध  स्थापित  नहीं  किया  जा  सकता  है  ।

 pat  श्रीनारायण  दास  :
 क्या  इस  निदेशालय  की  स्थापना  पर  कुछ  खर्चे  किया  गया  हे  कौर  यदि

 तो  कितनी  रकम  खर्च  हुई  है
 ?

 श्री  कानूनगो
 :

 निस्सन्देह  ही  इस  पर  कुछ  खच  gars  में  निश्चित  रकम  नहीं  बता  सकता

 हु  कुछ  स्थानों  में  वृद्धि  की  गई  थी  ।  वास्तव  में  हम  इसे  नया  खर्च  नहीं  कह  सकते  हें  अपितु  मौजूदा

 खर्चे में  ही  कुछ  जोड़  दिया  गया  हैँ  |

 श्री  श्रीनारायण  कया  इस  संगठन  में  सब  व्यक्ति  नियोजित  हैं  झर  यदि  तो  इस  art

 में  संलग्न  प्राधिकारियों  waar  हायेकर्त्ाः  कुल  संख्या  कितनी  है
 ?

 श्री  कानूनगो
 :

 इसमें  व्यक्ति  पूरे  नहीं  हैं  ।  यह  काम  कभी  चल  रहा

 मूल  अंग्रेजी  में
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 श्री  राधा  रमण
 :

 क्या  यह  संगठन  यह  मालूम  करने  का  प्रयत्न  करेगा  कि  इस  देश  में  निमित

 कौन-कौन  सी  वस्तुएं  ग्रावइ्यकता से  भ्रमित  थौर  फिर  इनके  लिये  विदेशी  बाजार
 तलाश  करेगा

 तथा  क्या  सरकार  द्वारा  इस  संगठन  को  उक्त  भ्र भि प्राय  के  लिये  निदेशन दिया  जायेगा  ?

 श्री  कानूनगो
 :

 ठीक  यही  इस  संगठन  का  कार्य  है  ।  निदेशन  झ्रावश्यक  नहीं  है
 |

 श्री  सोवियत  पूर्वी  यूरोपीय  कनाडा  भ्रास्ट्रेलिया  में  भेंजे  जाने  वाले

 पटसन  कौर  वस्त्र  की  मात्रा  में  कितनी  वृद्धि  हुई

 श्री  मुख्य  प्रदान  के  उत्तर  में  मेंने  बताया
 था

 कि  इतने  शीघ्र  इस  प्रश्न
 का

 उत्तर  नहीं

 दिया जा  सकता

 fat  पट्टा भि रामन  :  क्या  सरकार  यह  देखने  का  प्रयत्न  कर  रही  है  कि  निर्यात  की  जाने  वाली

 वस्तुएं  नमूने  के  च्  हों
 ?

 श्री  निर्यात  संवद्धन  निदेशालय  का  यह  भी  एक  कार्य  है
 |

 श्री  मुरारका  :
 यह  निदेशालय  इतने  विलम्ब  eX  में--क्यों

 किया  गया
 ?

 उसके  पूर्व  क्यों  नहीं
 ?

 श्री  कानूनगो
 :

 क्योंकि  हमने  spa  किया  कि  इस  दिशा  में  ak  भ्रमित  प्रयत्न  की

 दयकता  है  ।

 ची  रामनाथन्‌  चेट्टियार
 :

 निदेशालय  की  स्थापना  के  निर्यात  में  वृद्धि  हुई  हे
 ?

 शी  इतना  शीघ्र  इसका  उत्तर  नहीं  दिया  जा  सकता है  ।

 श्री  fro  go  इस  निदेशालय  निर्यात  संवृद्धि  में  परस्पर  क्या  सम्बन्ध है  ?

 कानूनगो
 :

 सम्पर्क  स्थापित  करना  है  ।

 गोदा  को  सोमा  का  अतिक्रमण

 +

 on}.
 डा०

 राम  सुलग fag  :

 श्री  न०  रा०  मुनि स्वामी  :

 क्या  घाव  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  को  गोझा  रेडियो  के  २७  2ENY  के  उस  प्रसारण  की  जानकारी

 है  जिसमें  अ्रघिकृत  रूप  से  कहा  गया  हैं  कि  डाभाल  ब्रिज  झौर,डाभाल  चौकी  की  घटनाओं

 के  पीछे  भारतीयों की  साजिदा  हैं  ;

 यदि  तो  कया  इस  दोषारोपण  म  कुछ  सचाई  है  ?

 विदेशिक-कार्य-उपमंत्री  लक्ष्मी
 :  हां ।

 नहीं  ।  भारत  में  पु तंगा ली  प्रतिकार  की  इन  बस्तियों  की  इन  घटनाओं  से  भारत

 Se
 कार  का  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  ।

 _

 मूल  भंप्रेजी  में
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 राम  fag  :  कया यह  सच  है  कि  डामन में  एक एक  काफी  बड़ी  संख्या  में  पुर्तगाली  सेना

 पहुंच  गई  है  वहां  सैनिक  तैयारियों  जोरों  पर  हें
 ?

 श्रीमती  लक्ष्मी  मेनन  :  हां  ।  यह  सच  है  |

 पत्नी  न०  रा०  सनिस्वामी  :  क्या  विदेशों  में  भारत  के  विरुद्ध  किये  जाने  वाले  इस  प्रचार की

 प्रतिक्रियाश्रों  के  सम्बन्ध  में  विदेशों  में  स्थित  हमारे  राजदूतावासों  से  कोई  प्रतिवेदन  प्राप्त  gars
 ?

 लक्ष्मी  मेनन  :  वह  इस  से  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 गन्ने की  खोई  से  अखबारों  क्राइम का  तयार  किया  जाना

 के  Louw  थी  भक्त  दान  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  २४  अगस्त  १९५७  के

 कित  प्रदान  संख्या ११  ३८  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  गन्ने  की  खोई  से  कागज़  तैयार  करने  के  बारे  में  इटली  के  विशेषज्ञ  दल  का

 विस्तृत  प्रतिवेदन  इस  बीच  प्राप्त  हो  चका  है  ;

 यदि  तो  उस  प्रतिवेदन  की  मुख्य  सिफारिशें  क्या  हैं  ;

 उन  सिफारिशों  को  कार्यान्वित  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही ह  ;

 यदि  प्रतिवेदन  प्रभी  तक  प्राप्त  नहीं  तो  इस  भ्र साधारण  विलम्ब के  क्या  कारण

 कौर

 वह  कब  तक  प्राप्त  होने  की  सम्भावना  हैं
 ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  उपमंत्री  सतीश  चन्द्र )  :  कौर
 .

 अखबारी  कागज़  तेयार

 करने  के  बारे  में  इटली  के  विशेषज्ञ  दल  से  कोई  विस्तृत  प्रतिवेदन  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।
 उसका  प्रतिवेदन

 बांस  से  लुग्दी  तैयार  करने  के  बारे  में  ही  कुछ  भारतीय  कच्चे  मालों  की  उस  दल  ने  जो  जांच-पड़ताल

 की  उसी  के  भ्राता  पर  यह  प्रतिवेदन  दिया  गया  है  ।

 (=)  प्रश्न ही  नहीं  उठते

 श्री  भक्त
 इससे  पहले  जमाने  के  विशेषज्ञों  ने  अपनी  कुछ  सम्मति  दी  थी  या  कुछ  प्रणाली

 बतायी  ौर अरब a  इटली  के  विशेषज्ञों  ने  भ्र पनी  सम्मति  दी  हैं  ।  तो  इन  दोनों  प्रणालियों  में  से  कौनसी

 कम  खर्चीली  प्रतीक  लाभदायक  है
 ?

 श्री  सतीश  चन्द्र  मेंने  अपने  जवाब  में  अजे  किया  कि  इटली  के  विशेषज्ञों  ने  न्यजप्रिंट  बनाने  की

 कोई  रिपोर्ट नहीं  दी  है  ।  जर्मनी  वालों  से  एक  रिपोर्ट  मिली  है  कौर  उनसे  बातचीत  चल  रही  है  ।  जहां

 तक  इटली  की  पार्टी  at  सम्बन्ध  है  उसकी  रिपोर्ट  न्यूज़ प्रिट  के  बारे  में  नहीं  बल्कि  रेयन  ग्रेड  पल्प

 श्रेणी  की  लुगदी  )  भर  दूसरी  चीजों  के  बारे  में  है  ।

 श्री
 भवत  कया  में  जान  सकता  हूं  कि  इटली  के  विशेषज्ञों  ने  जो  अपनी  नई  रिपोर्ट  दी  हैं

 उसके  पर  कोई  कारवाई  की  क्या  हमारे  देना  में  कोई  नया  प्लांट  खोला  जायगा
 ?

 श्री  सतीश  चन्द्र  :  उनसे  उसके  बारे  में  बातचीत  चल  रही  है  ।  रेयन  ग्रेंड  पल्प  बनाने  के  लिए

 यह  सम्मति  थी  ।  उनकी  रिपोर्टे  से  यह  म।लूम  होता  है  कि  बांस  का  इस्तेमाल  करके  रेयन  ग्रेड  पल्प  बनाया

 मूल  att  में
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 जा  सकता S  ।  बांस  से  पत्प  बनाने  के  कारखाने  देश  में  प्राइवेट  पार्टीज़  से  कहा  गया  हैं  कि

 वे  इसमें  भी  दिलचस्पी  रखती  हों  तो  इस  फर्म  से  बातचीत  कर  सकती  हैं  ।

 शो  ao  स०  मति  कया  इस  इटालवी दल  ने  भद्राचलम्‌ बनीय क्षेत्र का दौरा बनीय  क्षेत्र  का  दौरा  किया है
 सनौर

 वहां  पाये  जाने  वाले  बांस  की  उपयोगिता  की  परीक्षा  की  है  ?

 उद्योग  मंत्री  मदुराई  :  इसमें  थोड़ी  सी  कुछ  ग़लतफ़हमी  है  ।  मुख्य  प्रश्न  तो  गन्ने  की

 खोई  से  waar  काग़ज़  के  निर्माण  के  सम्बन्ध  में  शर  जैसा  कि  मेरे  माननीय  सहयोगी  ने  बताया

 हम  पश्चिमी  जर्मन  सरकार  कौर  वहां  की  व्यावसायिक  AeA  से  इस  देश  के  शक्कर  नगर  में  गन्ने  की

 खो  से  श्रंखला टी  कागज़  fata  करने  के  लिये  एक  कारखाना  स्थापित  करने  के  सम्बन्ध  सें
 ७

 वार्ता कर  ही

 fait  ब०स०
 मति  माननीय  मंत्री  ने  कहा  है  कि  इटालवी  दल  ने  बांस

 से
 कागज़  के  निर्माण

 के

 सम्बन्ध  में  एक  प्रतिवेदन दिया  ह
 ।
 में  इसी  के  बारे  में  कुछ  शौर  जानना  चाहता  था

 कि
 क्या  उस  दलਂ

 ने
 च्  में  मिलने  वाले  बांस  का  भी  परीक्षण  किया  है

 ?

 treat  महोदय
 :  जी  नहीं  ।  हम  केवल  गन्ने  की  खोई  के  सम्बन्ध  में  ही  बात  कर  रहे  हैं

 ।

 पूछने  मात्र  से  ही  उसकी  अनुमति  मिल  जाती  ae  ae  प्रशन  मुख्य  प्रदान  से  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 यदि  माननीय  मंत्री  उत्तर  देना  ही  तो  दे  सकते  हैं  ।

 fat मनु  भाई  शाह  :  इटालवी  दल  द्वारा  कई  क्षेत्रों  का  दौरा  करने  का  तो  कोई  सवाल  ही  नहीं  है
 ।

 उनसे  केवल  इसी  के  बारे  में  प्राविधिक  सलाम  ली  गई  थी  कि  रेयन  श्रेणी  की  लुगदी  बनाने  के  लिये  बांस

 का  उपयोग  किया  जा  सकता  हैं  या  नहीं  ।  इससे  सम्बन्धित  प्रतिवेदन  हमें  मिल  चुका  और  हम  उसका

 अध्ययन कर  रहे  हैं  |

 श्री  दास प्पा
 :

 सरकार  ने  अखबारी  काग़ज़  की  साधारण  लुगदी  या  रेयन  काग़ज़  की

 लुगदी  aif  सभी  प्रकार  की  लुगदियों  में  परिवर्तन  के  लिये  सुलभ  की  खोई  की  कुल  मात्रा  का  कोई

 सर्वेक्षण किया  है  ?

 श्री  मनु  भाई  यह  तो  सभी  जानते  हैं  कि  गन्ने  की  खोई  चीनी  मिलों  में  तैयार  होती  है

 गन्ने  की  सुखी  हुई  खोई  २०  से  ३०  लाखे  टन  सुलभ  रहती  है  ।  हम  कोशिश  कर  रहे  हें  कि  काशी

 इस  प्रकर  के  अन्य  उत्पादों  के  निर्माण  के  लिये  गन्ने  की  खोई  का  उपयोग  किया  जाये  ।

 श्री  भक्त  यह  जो  इटालियन  टीम  थी  इसने  देश  के  किन-किन  स्थानों  का  दौरा  किया  था

 अर  पाया  इन्होंने  कोई  सिफारिश  की  है  कि  कहां  पर  यह  काम  अच्छी  तरह  चल  सकता  है  ?

 श्री
 मतुभाई  गाह  यही  तो  मेंने  जवाब  दिया  कि  जहां  तक  इटालियन  टीम  का  ताल्लुक  है  उसको

 जर्मन  टीम  के  साथ  मिला
 न

 दिया  जाये  क्योंकि  जमन  टीम  को  यह  काम  दिया  गया  था  कि  ag  बस

 से  पेपर  बनाने  की  स्कीम  तैयार  इटालियन  टीम से  तो  हमने  खाली  टैक्नीकल

 )  झ्रोपीनियन  )  मांगी  थी  कि  बांस  से  रेयन  ग्रेंड  पल्प  बनाया  जा  है  या  नही ं।

 इस  लिये  उनके  दौरे  का  कोई  सवाल  नहीं  उठता  ।

 एक्सरे  उपकरणों  का  निर्माण

 ः

 श्री  स०  सामन्त  :
 १०८४५.

 ,  थी  बमन

 कया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत में  एक्सरे
 उपकरणों  के  निर्माण  के  लिये

 क्या  कार्य  किया  गया  है  ;

 मूल  प्रंग्रेजी  में
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 क्या  यह  सच  है  कि  इसकी  जांच  के  लिये  एक  समिति  नियुक्त  की  गई  थी  ;

 यदि  तो  समिति  की  क्या  सिफ़ारिशें  हें  ;  कौर

 क्या  भारत  की  किसी  निजी  संस्था  ने  इनके  निर्माण  का  कार्य  हाथ  में  लिया  है
 ?

 उद्योग  मंत्री  मनु भाई  )
 और

 भारत  सरकार  ने  देश  में  एक्सरे  उपकरण
 के  निर्माण के  की  सम्भावना  का  पता  लगाने  के  लिये  एक  तालिका  नियुक्त  की  कौर  उसके

 बाद  भारत  की  इससे  रुचि  रखने  वाली  फर्मों  से  भी  ऐसे  उपकरण  के  निर्माण  के  लिये
 अपनी  योजनायें

 प्रस्तुत  करने  को  भी  कहा  गया  हैं

 तालिका ने  १९४७  में  सरका  र  को  भरना  प्रतिवेदन  दिया  था  ।  लोक-सभा  पटल  पर

 रखे  गये  विवरण  में  तालिका  द्वारा  की  गई  सिफारिशों  दी  गई  हैं  ।[  देखिये  परिशिष्ट  ४,  aq  संख्या

 २०]

 मैसेज  राडो  कलकत्ता  कुछ  प्रकार  के  एक्सरे  उपकरणों  का  निर्माण  करते  हें  प्लोर

 उसके  लिये  वे  एक्सरे  श्रंचीक्षमता वाले  शादमान  सीसा  कांचों

 वाल्वों  जसे  पुर्जे  करते  हैं  |

 किस स०  ०  सामन्त  :  इस  समय  भारत  में  इसके  कितने  ate  कौन-कौन  से  निर्माता  यह  कायें

 कर  रहे  हें
 ?

 धरी  मनु भाई  दाह
 :
 में  बता  चुका  केवल  एक  ही--मैसेज  राडोन  कलकत्ता  |

 किस स०  चे
 ०

 सामन्त
 :

 सबसे  अधिक  पुर्जे  कौन  सा  समवाय  तैयार  करता  है
 ?

 मतुभाई  शाह
 :

 जहां  तक  एक्सरे  उपकरणों  का  सम्बन्ध  केवल  एक  ही  समवाय  उसके

 कुछ  पुर्जों  का  निर्माण  कर  रहा  कौर  इसीलिये  तालिका  नियुक्त  की  गई  थी  ।  सभा-पटल  पर  रखी

 गई  उस
 तालिका  की  सिफ़ारिशों  से  स्पष्ट  है  कि  हमें  इस  कारे  में  श्रमिक  संस्थाओं  को  रुचि  लेने  के  लिये

 प्रोत्साहित  करना  चाहिये  जिससे  कि  सभी  प्रकार  के  पुर्जे  तैयार  हो  सकें  ।

 Tat वें०  पृ०  नायर
 :

 क्या  इस  समिति  ने  इस  बात  की  सम्भावना  पर  भी  विचार  किया  है  कि  क्या

 भारत  इलैक्ट्रोनिक्स  के  कारखाने  का  कुछ  विस्तार  करके  या  उसमें  कुछ  थोड़े  से  रूपभेद  करके

 एक्सरे  के  कुछ  पुर्ज़ों  का  निर्माण  किया  जा  सकता  है  ?

 श्री  मनु भाई  age
 :

 हां  ।  उनमें  एक  सिफारिश  यह  भी  है  कि  भारत  इलैक्ट्रोनिक्स  से  कुछ

 सीसा  बैटरियों  कौर  इत्यादि  का  निर्माण  करने  के  लियें  कहना  चाहिये  |

 tat स०  सामन्त
 :

 कया  यह  वही  फर्म  है  जिसे  कलकत्ता  में  भूतपूर्व  स्वास्थ्य  मंत्री  देखने

 गईयथीं  ?

 fait  मनु भाई  शाह
 :

 भूतपूर्व  स्वास्थ्य  मंत्री  के  इस  का  रखाने  में  जाने  के  सम्बन्ध  में  मुझे  कोई

 जानकारी  नहीं  लेकिन  हमारे  यहां  एक  बहुत  भ्रच्छा  कारखाना  है  सभी  उसे  देखना  चाहेंगे
 |

 मंत्री
 :

 में  भी  उसे  देखना  चाहूंगा
 ।

 tat  रामेश्वर  टांटिया  :  क्या  किसी  अन्य  देश  ने  भी  भारत  में  इस  सामग्री  निर्माण  के  लिये

 सहयोग  करने  को  कहा  है
 ?

 मूल  अंग्रेजी  में
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 गयी  मदुराई  शाह
 :

 हां
 ।

 तालिका  ने  ठीक  यही  सिफारिश  की  है  कि  सरकार  कौर  उद्योग  को

 इस  देश  में  भ्र पना  निर्माण  विकसित  करने  के  लिये  ate  यथासम्भव  शीघ्रता  से  देश  को  इस  सम्बन्ध  में

 आत्म-निर्भर  बनाने  के  लिये  निजी  फर्मों  का  प्रविधिक  सहयोग  प्राप्त  करने  का  प्रयास  करना  चाहिये  ।

 श्री  क्या  सरकार  के  पास  ऐसी  सामग्री है  जिससे  यह  पता  चल  सके  कि  भारत

 में  प्रति  वह  लगभग  कितने  एक्सरे  संयंत्रों  का  किया  जाता  है  देश  में  कितने

 संयंत्रों  की  भ्रावइ्यकता पड़ती  है  ?

 श्री  च्  मूल्यांकन  किया  गया  है  कि  देश  की  आवश्यकता  प्रति  वर्ष  ५०

 रुपये  तक  की  है  मुझे  है  कि  कुछ  वर्षों  के  उचित  प्रयास  के बाद  ही  कुछ  को  छोड़ कर  प्रायः

 सभी  पुर्जों  में  से  प्रतिकाश  यहीं  तैयार  होने  लगेंगे  ।

 विस्थापित  व्यक्तियों  से  बकाया  किराये  की  वसूली

 श्री  रामेश्वर
 टाटिया  :

 1*?  ०८६.
 श्री  £. है  सि०  सहगल

 क्या  पुनर्वास  तथा  श्रल्पसंख्यक-कार्य  संत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 दिल्‍ली  के  विस्थापित  व्यक्तियों  से  बकाया  ऋणों  wie  किराये  की  वसूली  की  क्या
 ०

 स्थिति  है  ?

 कितनी  बकाया  राशि  वसूलनी  है  ;

 उसके  संग्रह  में  विलम्ब  होने  का  क्या  कारण  कौर

 उस  बकाया  राशि  के  फलस्वरूप  सरकार  को  कितनी  अनुमानित  हानिं

 पुनर्वास तया  श्रल्पसंर्यक  कार्य-मंत्री  मेहर  चन्द
 :  किराये प्र  ऋण  कीं

 बकाया राद  की  वसूली  उसके  लिये  निर्धारित  नियमों  कौर  प्रक्रिया
 के  अनुसार  की  जा  रही

 है  ।

 बकाया  राशि की  स्थिति  के  सम्बन्ध  में  एक  विवरण  लोक-सभा पटल  पर  रखा

 रहा है  परिशिष्ट  ४,  अनुबन्ध  संख्या  २१]

 इसका  मुख्य  कारण  है  सरकार  को  किये  जाने  वाले  किराये  ऋणों की  अ्रदायगीः

 में  सामान्य  उदासीनता  t

 चूंकि  प्रभी  बकाया  राशि  की  वसूली चल  ही  रही  इसलिये  वसूल  न  होने  के  कारण

 सरकार  को  होने  वाली  कुल  हानि  का  मूल्यांकन  करना  सम्भव  नहीं  है
 ।

 श्री  रामेश्वर  टाटिया
 :  क्या  यह  सच  है  कि  महालेखापरीक्षक ने  वर्ष  Qaue F के  अपने

 प्रतिवेदन में  वसूली  का  लेखा  ठीक  से  न  रखने  के  सम्बन्ध  में  पुनर्वास  वित्त  प्रशासन  की  बड़ी

 कड़ी  झरा लोच ना की  कौर  क्या  यह  भी  सच  है  कि  एक  ahead  ने  कई  रसीद  पर

 यदि  तो किये  गये  किराये  का  लेखा  प्रस्तुत  नहीं  किया  कौर  वह  बाद  में  भाग  गया  था
 ?

 महालेखापरीक्षक  के  प्रतिवेदन  पर  क्या  कायंवाही  की  गई  उस  अपराधी  तथा  लापरवाह

 ee
 अधिकारी के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही की  गई  ?

 अंग्रेजी  में
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 श्री  मेहर  चन्द  खन्ना  :
 माननीय  सदस्य  एच ०  कार  करो  संगठन  वे  लेखें  की

 लेखा-परीक्षा से  सम्बन्धित  प्रतिवेदन  का  उल्लेख कर  wail  झ्राजतक यह  संगठन  दिल्‍ली

 राज्य  सरकार  के  प्रशासनिक नियंत्रण  में  था  ।  दिल्‍ली  राज्य  की  जन  सरकार  के  हटने के

 शराब  हमने  उस  संगठन  का  प्रशासनिक  नियंत्रण  पुनर्वास  मंत्रालय को  दे  दिया  है  ।

 दूसरी  चीज़  यह  है  कि  में  ने  ऐसा
 एक

 समाचार  अ्रख़बारों  में  देखा  था  ate  में  उसकी  जांच  करा

 रहा हुं  |

 तीसरी चीज़  यह  है  कि  मुझे भी  कुछ  ऐसे  मामले  बताये  गये  हें  जिनमें  कुछ  ग़वन  हुये  हैं  AK

 उनके  सम्बन्ध  में  उचित  कार्यवाही की  जा  रही  है  ।

 श्री  रामेश्वर  टाटिया  :
 क्या  यह  सच  है  कि  कई  इमारतों  का  मूल्यांकन  ही  नहीं

 fra गया  है  ae  उससे  सरकार  को  हानि  पहुंची है
 ?

 श्री  मेहर  चन्द  खन्ना
 :

 यदि  माननीय  सदस्य  किराये  की  वसूली  की  बात  पूछ  र  हैं  तो
 a

 में  बता  सकता  जेसा  कि  मेंने  पहले  भी  इस  विवरण  में  बताया  है  कि  दिल्‍ली  में  किराये की  बकाया

 राशि  के  रूप  में  ३  ८०
 करोड़  रुपया  शव  है  ।  जहां  तक  मूल्यांकन  न  करने  का  सम्बन्ध

 हो  सकता  है  कि  कुछ  इमारतें रह  गई  हों  ।

 four  महोदय
 :  set  संख्या  १०८७  |  श्री  हेडा  उपस्थित  नहीं  हैं  ।

 राम  सुलग  सिह  :  यह  एक  महत्वपूर्ण-प्रदइन  है  कौर  इसलिये  इसका  उत्तर  जाना

 चाहिये  |

 प्रताप  :  यह  प्रश्न  महत्वपूर्ण है  ।  जनता  बड़ी  ग़  Ts  AIX  में  समझता

 के  क  «०  क  ०» हूं  कि  उनसे  किराया
 वसूली

 नहीं  करनी  चाहिये

 महोदय  :
 माननीय  सदस्य  कृपया  जो  भी  चाहें  भेज  दें  ।  यदि वे  सुचना

 तो  मैं  उसकी  अनुमति  दे  सकता हूं
 ।  लेकिन  यदि  प्रदान  इस

 प्रकार
 का  तो  में  ग्र गला

 प्रश्न  ही  लूंगा  ।

 विस्थापित  विद्यार्थी

 1१०८८.  श्री  विभूति  मिश्र  :  क्या  पुनर्वास  तथा  श्रल्पसंडयक-कार्य  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि

 विस्थापित  विद्यार्थियों
 के

 सम्बन्ध  में  ३१  eA Ih He तक  कुल  कितने  सत्यापित

 ara  किये गये  ;

 ३१  १९५७  तक  कुल  कितने  सत्यापित  दावों  की  अदायगी की  गई  ;

 क्या  सरकार ने  कोई  ऐसी  योजना  तैयार  की  है  जिसके  सभी  स:्यापित

 दावों  की  अदायगी की  कौर

 (4)
 यदि

 तो  वह  जना क्या  है
 ?

 मूल  अंग्रेजी  में
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 श्रल्पतंख्यक-कार्य  मंत्री  मेहर  चन्द  :

 श्रेणी  के  सम्बध  में  अलग  से  आंकड़े  नहीं  रखे  गये  हूँ  V-  इसलिये  मांगी  गई  यह  सूचना

 देना  सम्भव  नहीं  है  ।

 शर
 कुल  दावेदारों  की  संख्या  लगभग  ६५  लाख  है  घौर  मंत्रालय  ने

 प्रतिवर्ष  लगभग  १  लाख  दावेदारों  को  प्रतिकर  mar  करने  की  योजना  बनाई  है  ।  मक्तूब
 र

 १९५७  तक लाख २७  लाख  दावेदारों को  प्रतिकर aa  किया  जा  चुका  है  ।  प्रतिवर्ष  एक  लाइव

 से  भी  अधिक  दावेदारों  को  प्रतिकर  wer  करने  का  प्रयास  किया  जा  रहा है  |

 a
 at  विनति  मिश्र  म  जानना  चाहता  हूं  कि  जो  विद्यार्थियों  के  क्लेम

 सरकार  उन  को  कितने  समय  में  पूरा  काम्पैंसेशन  )  देना  चाहती
 है  ?

 श्री  मेहर  चन्द  खन्ना
 :

 में  ने  अभी  at  किया  है  कि  जहां  तक  विद्याथियों को  ताल्लुक

 हम ने  उन  की  कोई  खास  अलानिया  जांच  नहीं  की  है  ।

 थी  विभूति  मिश्र  :  विद्यार्थियों  के  न  दूसरे  लोगों  के  जो  क्लेम  उन  को  कम्पेन्तेशन

 देने  के  लिये  सरकार  ने  क्या  कोई  निश्चित  अवधि  निर्धारित  की  है  ?

 श्री
 मेहर  चन्द

 खन्ना
 :  मेंने  wa  fas कि  ४,६५,०००  भाई  जिन  के

 क्लेम

 जन  में  से  २,२७,०००  को  कम्पेन्सेशन  मिल  चुका  है  प्रौढ़  उन  को
 ७०  करोड़  रुपयें  दिये जा  चुके

 हम  हर  साल  एक  लाख  लोगों  को  काम्पैंसेशन दे  रहे  हें  मेरा  ख्याल है  कि  हम  डेढ़

 साल  या  दो  साल  में  कम्पेन्सेबशन स्कीम  मा सिवाय हार्ड  कोर  निपटा  देंगे  |

 एल्युमिनियम  परियोजना

 1*  १०८६९.  श्री  रघुनाथ  सिंह  क्या  वाणिज्य  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  क्या  यह  सच  है  कि  अलौह  धातु  निर्माता झ्र ों  की  एक  फ्रांसीसी  फर्म  ने  सलेम  के  मैत्तुर

 में एक  झत्युमिनियम  परियोजना  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  भारत  सरकार  के  सामने  रखा

 है  ?

 sandal  सुभाष  प्राविधिक  सहयोग  के  कुछ  अस्थायी  प्रस्ताव  शर

 स्थगित  भुगतान  की  कुछ  आसान  शर्तें  रखी  गई  जिनके  सम्बन्ध  में  art  वार्ता  की  जा  रही

 है  ।

 श्री  रघुनाथ  इस  योजना पर  क्या  खर्चें  क्या  इसका  काम  स्टार्ट

 होगा या  नहीं  ?

 थी  मनु भाई शाह  :  इसका  खर्चा  कोई  बारह
 ope,
 SENG  TRANG
 a  |  oe  करोट  रुपये  होगा  AT  उत्पादन  कोई

 हजार टन  सालाना  होगा  |

 श्री  रामनाथन
 क्या  अमरीका

 की  एक  फ़र्म  रेनाल्‍्डस्‌ ने सलेम में एक ने  सलेम  में  एक

 बड़ा  कारखाना बनाने  का  प्रस्ताव रखा  है  ?

 मनु भाई
 शाह  :  उपर्युक्त  फ्रांसीसी  फ़र्म

 की
 एक

 अ्रमरीकी
 फर्म  ने  भी  ऐसा

 प्रस्ताव
 4

 |  | रखा  ह

 sts  में
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 श्री  दामानी
 :

 हमारा  वर्तमान  उत्पादन  कितना  है  ak  द्वितीय  योजना  og  में

 हमारी  आवश्यकता कितनी  होगी
 ?

 श्री  मनुभाई
 :

 हमारा  वर्तमान  उत्पादन  लगभग  ७,५००  टन  है  जो  शीघ्र  ही

 १२,५००  टन  हो  जायेगा  ,  हमें  लगभग  ४०,०००  टन  की  आवश्यकता  पड़ती  द्वितीय  योजना

 के  अन्त  तक  हम  उतना  उत्पादन  करने  का  प्रयास  करेंगे  ।

 श्री  खाडिलकर
 :  क्या  कोल्हापुर  क्षेत्र

 से  भी  ऐसा  ही  कोई  प्रस्ताव  पाया  जहां  निजी
 ब्या वसा धिक  संस्थाओं  या  विदेशी  फर्मों  ने  सहयोग  देनें  का  प्रस्ताव  किया  है  ?

 fet  सुभाष शाह  :  नहीं  ।

 काजू  उद्योग

 1*१०६०-  शी  प०  नायर :  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या
 यह  सच  है

 कि
 काजू  उद्योग  की  संस्थापित क्षमता  कौर  देशीय  पैमाने  पर  कच्चे

 काजू की  सुलभता  में  अनन्तर  होने  के  कारण  काजू  के  व्यापार  में  जो  सट्टे  की  प्रवृत्तियां  बढ़

 रही  हें  उससे  काजू  उद्योग  इस  प्रकार  देश  के  हित  को  धक्का  पहुंचता  कौर

 यदि  तो  सट्टे  को  रोकने के  लिये  क्या  कार्यवाही की  जा  रही  है  ?

 वाणिज्य  मंत्री  :  नहीं  ।

 प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 श्री  व०  पर  क्या  सरकार  जानती  है  कि  मसाला जांच  समिति  ने  अपने

 वेदन  में  कहा  है  कि  इसके  व्यापार  में  सट्टे  की  प्रवृत्तियां  होने  के  कारण  इस  उद्योग  के  अधिक

 समय  तक  समृद्ध  रहने  की  सम्भावना  नहीं  है
 ?

 धरी  कानूनगो  :  हां  ।  उसमें  जिस  सट्टेबाज़ी की  प्रवृत्ति  का  उल्लेख  है  वह  यह  है  कि

 बहुत  से  संस्थान  व्यापार  के  लिये  पुरी  तौर  पर  सज्जित  नहीं  हैं  ।

 श्री  वें०  ह  नायर  :  क्या  सरकार  को  मालूम  है  कि  देशी  कच्चे  काजू  के  बाज़ार

 में  भराने  से  बहुत  पहले  ही  श्रायातकगण  भावी  सम्भरण  के  लिये  मूल्यों  के  वचन  ले  लेते  कौर ऐसे

 बचनों  की  पूर्ति  के  लिये  उन्हें  फिर  oral  से  ही  कच्चे  काजू  खरीदने पड़ते  हें  शर  ये

 गण  उनका  बहुत  अधिक  मूल्य लेते  gare  इस  प्रकार  वे  अधिक  से  अधिक  सट्टा  करते  जाते

 भ्रिध्यक्ष  महोदय  :.  माननीय  सदस्य  तो  सुचना दे  वे  चाहते क्या  हैं
 ?

 qo  नायर  मे ंयह॒  जानना चाहता  हूं  कि  सरकार ने  ऐसे  सट्टे  को

 रोकने  के  लिये  कोई  ठोस  कदम  उठाया  है  जिससे  हमारे
 निर्यात को  हानि  पहुंचने की  सम्भावना

 है  ?

 fat  कानूनगो  :.  में  बता  चुका  हूं  कि  इस  प्रकार  का  सट्टा  उसमें  नहीं  होता
 ।  जहां  तक

 देशीय  ७५ भ्रायात की जाने की  जाने  वाली  फ़सलों  के  अन्तर  का  सम्बन्ध  दो  महीनों का  ही  होता

 ao  जनवरी
 का  ।

 मूल भ्र  प्रेजी में
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 fat  वें०  प०
 क्या  सरकार  को  यह  मालूम  है  कि  निर्यातक गण  विदेशी  खरीदारों  को

 किस समय  बेचते  हैं  शर उस  में  तथा  कच्चे  काजू के  संभरण  में  कितना  wax  रहता है
 ?

 श्री  कानूनगो
 :  प्रतिक  जो  भी  निर्यात  मूल्य  में  अधिक  भ्रातृ  नहीं  पड़ता

 श्री  जो  कीम  श्रद्वा  :  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  एक  छोडे  से  समूह  को  ,  व  क  कहना

 चाहिये  कि  झा या तको ंके  एक  छोटे  से  गुट  को  ही  भ्रनु्नप्तियां देता  है  प्रोमो  बाजार  पर  हावी  हो

 जाते  सरकार  उत्पादन  की  इस स ग्रत्यन्त  दयनीय  भ्र वस् था  को  देखते  हुये  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय

 से  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिये  कहने के  लिये  क्या  ठोस  कार्यवाही की  है  ?

 श्री  कानूनगो
 :

 माननीय  सदस्य  को  सूचना  सही  नहीं  है
 ।  अधिकांश  आयात  की

 केवल  वास्तविक  उपभोक्ताओं  को  हो  दी  जाती  कौर  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय  यथाशीघ्र  इस  का

 उत्पादन का  क्षेत्र  बढ़ाने के  लिये  कार्यवाही कर  रहा  है  ।

 Taeaet  महोदय  :  माननीय  सदस्यों  को  स्मरण  होगा कि  यह  प्रश्न  पहले  भी  पूछे  गये  थे

 are  उत्तर  दिया  गया  था  कि  ७१  प्रतिशत  निजी  अभिकरणों को  दिया  गया  था  ।  इसीलिये ,  माननीय

 सदस्य  कृपया  ऐसे  प्रश्न  न  पूछें  जिन  के  उत्तर  दिये  जा  चुके  सच  तो  यह  है  कि  वे  माननीय  सदस्य

 उस  समय  यहां पर  उपस्थित  नहीं थे  ।  अब  इस  के  बाद  में  माननीय  सदस्यों  से  भ्रनुरोध  करता

 हूं  किवे  set  पुछते  से  पहले  इस  सत्र  के  प्रशन ोत्तर ों को  पढ़  लें  ।

 गयी  जोकोम  आल्वा  :  में  ने  प्रतिवेदन पढ  लिया  है  ।

 format  महोदय  :.  तब  भी  वे  प्रदान  पुछते  हैं  ।

 pat  tate  आल्वा  :
 में  यह  जानना चाहता  था  कि  माननीय  मंत्री  क्या  ठोस  कार्यवाही कर

 महोदय  :  विचित्र  सी  बात  है  कि  उसके  बाद  भी  माननीय  सदस्य  ने  फिर  प्रश्न  पूछा

 है  |  श्री ब्र ०
 स०  मूर्ति  ।

 ब०  स०  मुक्ति  :
 मेरे  प्रशन  का  उत्तर  दिया  जा  चुका  है  ।  में  पूछना  चाहता  था  कि

 उत्पादन  बढ़ाने  के  लिये  क्या  ठोस  कार्यवाही की  जा  रही  है  ?

 महोदय  :.  तब  वह  प्रश्न  दोहराने की  श्रावइ्यकता नहीं  |

 श्र दें०
 प०  नायर

 कया  यह  सच  है  कि
 वास्तविक  उपभोक्ताओं  को  श्रनुज्ञप्तियां दी  जानें

 पर  उन  के  शिका  से  काजू  खरीदने  में  सम
 न

 होने  के  वे  प्रपनी  भ्रनुज्नप्तियां

 एकाधिकारी समाचारों  को  बेच  देते  हैं  ?

 कानूनगो
 :

 अनुज्ञप्तियां का व्यापार का  व्यापार  करना  wae

 श्री  पू०
 क्या  सरकार  इस  तथ्य  को  जानती  है  ?

 श्र  पुन्नू
 :

 क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  काजू  उद्योग के  संकट  का  कारण  यह  है  कि  काजू
 को  एक  बड़ी  मात्रा  का  करना  पड़ता  सरकार  ने  इस  संकट  को  दूर  करने  के  लिये

 क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 i  अंग्रेजी
 में
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 श्री  इस  प्रशन  का  एक  विस्तृत  उत्तर  दिया  जा  चुका

 पुलिस  उत्तर  तो  दिया  जा  चुका  है  पर  संकट  तो  mit  मौजूद हो  है  ।

 fara  a  Yea:
 '

 इस  का  उत्तर  नहीं  दिया  जायेगा ।  माननीय  सदस्य  ने  पहले  भी  यही

 पुछा  था  उसका  उत्तर  दे  दिया  गया  था  ।
 क्या  सभा  का  समय  इस  पर  ae  करना  उचित

 है  ।

 श्री  दें
 प०  नायर  संकट तो  मौजूद  ही  मजदूरों को  निकाला  जा  रहा  हैं

 थ्री  पूस  अभी  समस्या  का  हल  नहीं  हुआ  है  ?

 धनिया  माननीय  सदस्यों  को  अपने  संतोष  योग्य  उत्तर  नवदीं  मिलेगा  ।.  वे  उसे

 पसन्द
 नहीं  संख्या

 १०९१
 कौर

 208.0
 रखने  वाले  माननीय  सदस्य  उपस्थित  नहीं  हैं  |

 wa  उसके
 बाद  में  यदि  में  देखूंगा कि  कोई  प्रश्न  कर्त्ता  लगातार  तीन  बार  अनुपस्थित  रहेंगे  तो  में

 उनको  प्रदान  की  भ्र नुम ति  नहीं  दूंगा  ।

 शी वें०
 qo  नायर

 :  किस  नियम  के  अनुसार  |

 लन्दन-स्थित  भार तोप  उच्च  आयोग  के  कर्म  वारी

 श्री  मन्थनी  बल्ली

 श्री  लें०  wal  सिह

 कया  प्रवान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  लन्दन  स्थित  भारतीय  उच्च  प्रयोग  के  कार्यालय के  कमंचारियों  के  लिये  भिन्नक

 fran  वेतन  भ्र  भत्तों  की  व्यवस्था  है  जो  इंस  बात  पर  निभेर  रहती  है  किं उनकी  भर्ती  इंगलैण्ड  में

 की  गई  थी  या  भारत  में  ;

 यदि  तो  उन  कई  प्रकार  को  भर्तियों  के  कर्मचारियों  को  विभिन्न  श्रेणियों  के

 उपलब्धियों  कौर  सेवा  की  अन्य  दातों  में  क्या  अन्तर  है  ;

 इंगलेंग्ड  की  अपनी  असैनिक  सेवा  के  इसी  प्रकार  के  कामों  के  लिये  जो
 वेतन

 श्रेणी  रखी

 गई  उस  के  मुकाबले  ये  कम  हैं  या
 aha

 ?

 Tad fng-nta  उपमंत्री  लक्ष्मी  :  हां  ।

 :
 हमारे  लन्दन  स्थित  उच्च  आयोग  में  भारत  से  भेजे  जानें  वाले  अधिकारियों

 विदेशों  में  नियुक्त बै  दैनिक  सेवा  के  अन्य  कर्मचारियों
 की  भांति  भारत  में  मिलने  वाले  उनके

 झाधघारभूत  वेतन  के  एक  विदेश  भत्ता  कौर  निशुल्क  सज्जित  चिकित्सीय  सहायता

 at  सुविधाघरों  तथा  बाल  शिक्षा  भत्ता  शादी  की  भांति  अन्य  र्यातें  श्र  वैदेशिक
 सेवा  के  अ्रधिकारियों

 को  सामान्यतया  मिलने  वाली  न्य  छोटी  मोटी  रियातें  भो  दी  जाती  हमारे  सभी  विदेश-स्थित

 निदानों  में  वहीं  स्थानीय  रूप  से  भर्ती  किये  जाने  वाले  कर्मचारियों  की  सेवा  की  शर्तों  लगभग  वही  रहती

 हूं  जो  संबंधित  देशों  को  सरकारें  भ्र पने  उसी  श्रेणी  के  कर्मचारियों  को  देती हैं  ।  हमारे

 लन्दन  स्थित  उच्च  आयोग  में  स्थानीय  रूप  से  भर्ती  किये  जाने  वाले  कर्मचारियों
 को  नी

 वही  वेतन

 मल  प्रंग्रेजी  में
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 are  सेवा  की  शर्तें  सुलभ  हैं  जो  इंगलैण्ड  की  सरकार  अपने  उसी  श्रेणी  के  कर्मचारियों  को देती है  ।

 इंगलैण्ड  की  सरकार ने  ad  कर्मचारियों के  वेतन  में  कुछ  वृद्धि  कर  दी  हमारे  लन्दन-स्थित

 उच्च  झ्रायोग  के  स्थानीय रूप  से  भर्ती  किये  गये  कर्मचारियों  के  वेतनों  में  भी  उतनी  वृद्धि  करने

 के  प्रश्न  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 श्री  मन्थनी  पिल्ले  Pe vg  लन्दन ग  उच्च  अ्ाय कट न्श  के  कार्यालय  में  काम  करने  वाले

 सारे  कर्मचारियों के  बतन  क्रम  इंगलैण्ड  की  अर्स निक  सेवा  के  वेतन  क्रमों  के  भ्राता पैर
 _

 १९४७ के  पश्चात  दो  तरक्कियां दी  गई  थीं  ।  क्या  यह  सच  है  कि  लन्दन  में  ही  भर्ती  किये  गये

 चारियों  ने  इस  भेदभाव  पूर्ण  व्यवहार  के  कारण  कि  भारतीय  कर्मचारियों  के  वेतन  लंदन  में  भर्ती  किये

 कर्मचारियों  के  वेतन  से  लगभग  दूने  एक  औद्योगिक  विवाद  किया  है
 ?

 श्रीमती  लक्ष्मी  मेनन  :.  यदि  वे  एक  एक  कर  के  कन  य्र्छ  तो  में  उत्तर  दे  सकती  हुं
 ।

 Trent  महोदय  १६४७  उच्च  प्रारूप  के  '  कार्यालय  में  कर्मचारियों के  वेतन  इंगलैण्ड

 की  अ्रसेनिक  सेवा  के  वेतन  दरों  पर  भ्राधारित थे  |

 श्रीमती  लक्ष्मी  मेनन  :  जी  हां  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  भारत  भर्ती  किये  गयें  नये  कर्मचारियों को  उनसे  दुगुना

 मिलता है  ।  क्या  इस  सम्बन्ध में  एक  प्रौद्योगिक  विवाद  खड़ा  किया  गया  है
 ?

 लक्ष्मी  मेनन  :  जिन  कारणों  से  भारत  से  भर्ती  कर्मचारियों को  वहां  से  भर्ती

 कर्मचारियों  की  अपेक्षा  श्रमिक  वेतन  दिया  जाता  है  उनका  उल्लेख  मैं  पहले  कर  चुकी  हूं
 ।  यह

 इत
 कारण है  कि  स्थानीय  भर्ती  किये  गये  कर्मचारियों को  झर  सुविधायें  दी  जाती  हैं  ।  उन्हें

 स्थानान्तरित नहीं  किया  जाता  ।  उन्हें  भारतीय  कर्मचारियों  से  कम  वेतन  मिलता  है  ।

 farmer  महोदय  क्या  वहां  झौंद्योगिक  विवाद  gat  है
 ?

 श्रीमती  लक्ष्मी  मेनन  :  जी  नहीं  ।

 fat  पट्टाभिरामन  ।  उन  में  से  कितने  लोगों  को  भारतीय  ara  '  से  विभक्ति  जैसी

 सुविधायें दी  जाती  हैं  ?

 लक्ष्मी  मेनन  :  वहां से  भर्ती  किये
 गये  कर्मचारियों  को  भारतीय

 राय-कर  नहीं

 देना  पड़ता  |

 Tait  tat  :
 क्या  सरकार  ने  वहां  भर्ती  किये  गये  भारतीयों  को  भी  वही  सुविधायें  देने

 की  | et es ee |  पर  विचार  किया  है  जो  यहां  भर्ती  किये  गये  कर्मचारियों  को  दी  जाती  क्योंकि
 ~

 उन  पर  आश्रित  सम्बन्धी  भारत  में  रहते  हें  पौर  उनका  मामला  इंग्लैंड  में  भर्ती  किये  गये  ai

 के  समान  नहीं  ।

 |  श्रोती  लक्ष्मी  मेनन  चाहे वे  भारतीय  हों  या  मामला  एक  सा  ही

 है  ।

 pat  एस्थन  ~ er  क्या  यह  सच  है  कि  भारत  में  भर्ती  fet  गये  कर्मचारियों  पर

 इंग्लैंड  में  भर्ती  किये  गये
 कर्मचारियों  की  ae  दुगुना  व्यय  करना  पड़ता

 अंग्रेजी  में
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 fata  लक्ष्मी  मेनन
 :

 यह  कहना गलत  है  कि  वहां  भर्ती  गये  कमंचारियों  की

 तुलना में  भारतीय  कर्मचारियों  पर  दुगुना  व्यय  किया  जाता  है  ।  भारत से  भर्ती

 प्राधिकारी  ae  कर्मचारियों  में  प्रथम  सचिव  को  २३५३  रुपये  दिये  जाते  जब  कि  यदि  उसे

 wet  से  भर्ती  किया  जाये  तो  उसे  २०००  मिलते  हैं  ।

 श्रीनाथ  पाई
 :

 इंगलेंड  में  बहुत  से  भारतीय  हैं  जिन्हें  वहीं  से  क्लिक  भर्ती  किया  गया  है  ।

 यह  उन्हीं  के  बारे  में  पूछा  जा  रहा  है  ।  क्या  बताया  गया  अनुपात  उनके  बारे  में  सत्य  नहीं

 भारत  से  भर्ती  किये  गये  स्टेनोग्राफर ों  कौर  पलकों  को  लन्दन  में  भर्ती  किये  गये

 इन  कर्मचारियों  की  तुलना  में  दुगुना  वेतन  मिलता  है  ।

 श्रीमती आदमी  मेनन  :  यह  बात  प्रायः  ठीक है  ।  भारत  से  भर्ती  कलक  को  १०७१

 हां  से  भर्ती  किये  गये  कलक  को  ४७०  wa  मिलते  हैं  ।

 श्रीनाथ  पाई
 :  यह  तो  दुगुने  से  भी  अधिक  हुये  ।

 धरी राम  नाथन  चेट्टियार  :  क्या  यह  सच  नहीं  कि  विदेश  सेवा  में  काम  करने  वाले  लोगों

 को  आयकर  से  मुक्त  वेतन  मिलता  है  कौर  यह  नियम  लन्दन  में  भारतीय  उच्च  आयुक्त

 के  कर्मचारियों पर  लागू  नहीं  होता  ?

 श्रीमती  लक्ष्मी  मेनन  स्थानीय  भर्ती  किये  गये  ७  कर्मचारियों  को  इंग्लैंड  का  कर

 देना  पड़ता  है  कौर  भारतीय  कर्मचारी  कर  नहीं  देते  ।  क्या  में  वेतन  में  अन्तर  के  कारण  पढ़  कर

 सुनाऊं
 ?

 यह  समझा  जाता  है  कि  वहां  भर्ती किये  गये  भारतीय  कमेंचारियों  को  संघ  लोक

 सेवा  आयोग  की  परीक्षा  नहीं  देनी  पड़ती  शर  वे  यूं  ही  भर्ती  हो  जाते  हें  ।  जो  कोई  भी  इंग्लैंड

 जाने  का  प्रबन्ध  कर  ले  वह  बिना  किसी  प्रतियोगिता  परीक्षा  के  उच्च  आयुक्त  के  कार्यालय  में

 भर्ती हो  जाता है  ।  वह  अंग्रेज़ों  की  तरह  इंगलैंड  में  रह  कर  झपने  भविष्य  का  निर्माण  कर  सकता

 वह  भारत  से  भर्ती  किये  गये  कर्मचारी  की  तरह  संसार  के  किसी  भी  भाग  में  स्थानान्तरित

 नहीं  किया  जा  सकता  कौर  उसके  सामने  बच्चों  की  पढ़ाई  शादी  की  समस्या  नहीं  होती
 ।

 प्रादेशिक  समाचार  प्रसार

 =

 (  घो  वाजपयी
 :

 |  श्री  श्रीधर

 Yoke. 4 J  थी  रखना  fag  :

 ।  घी  घ०  मलिक

 कया  सुचना  घोर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 भ्रमजाल  किन  केन्द्रों  से  प्रादेशिक  समाचारों  का  प्रसारण  होता  है  ;

 इनके  विस्तार  की  क्या  कोई  योजना  है  ;

 safe  समाचार  एकत्र  करने
 के

 लिये  क्या  प्रबन्ध किये
 गये

 हैं
 ;

 लियें  किसी  समाचार  अभिकरण  पैसे दिये  जाते  हैं  ;
 क्या  इन

 प्रसारणों  के
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 (=)  क्या  किसी  समाचार  अभिकरण  ने  प्रादेशिक  समाचार  प्रसारण  की  भाषा  में  देने

 के  लिये  agit  सेवा  प्रस्तुत  की  है

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  उसे  स्वीकार  कर  लिया  है
 ?

 सुचना  शौर  प्रसारण  मंत्री  तथा  एक  विवरण

 पर  रखा  जाता  है  ।  परिशिष्ट  ४,  अनुबन्ध  संख्या  २२]

 तथा  पी०  टी०  आकाशवाणी
 के  झपने  प्रेस  सूचना  विभाग

 और  राज्य  सरकारों के  सुचना  विभाग

 तथा  एक  दो  भ्र भि करणों ने  प्रादेशिक  समाचार  सेवा  की  सहायता के  लिये

 सेवायें  प्रस्तुत  की  हें  और  उनके  गुणावगणों  के  आधार  पर  उन  पर  उचित  विचार  किया  जायेगा  ।

 इसके  साथ  यह  याद  रखना  चाहियें  कि  किसी  समाचार  भ्र भि करण  की  सेवा  स्वीकार

 कार  करना  इस  बात  पर  करता  है  कि  उस  सेवा  A  झ्राकाशवाणी को क्या लाभ होगा को  क्या  लाभ  होगा

 झर  उस  पर  कितना  व्यय  करना  पड़ेगा  ।  सभी  बातों  पर  विचार  करने  के  दिखा  कोई  निर्णय  किया

 जाता  है  कौर  ऐसी  बातों  का  विवरण  सभा-पटल पर  रखना  न  तो  संभव है  ही  वांछनीय  है  ।

 श्री  वाजपेयी  :  क्या  यह  सत्य  नहीं  है  कि  पी०  टी०  कराई  के  कार्यालय  केवल  बड़े

 नगरों  तक  ही  सीमित  हें  ate  यदि  हां  तो  प्रादेशिक  भाषाओं  में  समाचारों  का  प्रसारण  करने  के

 लिये  क्या  यह  आवश्यक  नहीं  होगा  कि  ऐसी  समाचार  समितियों  को  प्रोत्साहन  दिया  जाये  जिनके

 संवाददाता गांवों  तक  देनें  हुये  हे  ।

 केसकर :  माननीय  सदस्य  एक  प्रशन  के  रूप  में  एक  विशेष  समाचार  अभिकरण

 के  पक्ष  में  तके  द

 श्री  रामन थन  चेट्टियार  :  क्या  सरकार  का  ध्यान  इस  कौर  दिलाया  गया  है  कि  मद्रास

 की  प्रादेशिक  भाषा  तो  तामिल  है  परन्तु  वहां  से  तेलगू  भाषा  में  समाचार  का  प्रसारण  होता  है

 इस  बारे  में  सरकार  को  भ्रम्यावेदन  भी  मिले  हैं  ।

 पडा०  में  eq  नहीं  समझ  सका  ।

 महोदय  :  भ्र गला  प्रशन  |

 शी  वाजपेयी  :  में  एक  अनुपूरक  प्रश्न  पुछना  चाहता  हूं  ।

 अध्यक्ष  सदस्य  को  कोई  जानकारी  प्राप्त  करने  के  लिये  wear  पूछने

 चाहियें  प्रौढ़  उन्हें  तक  नहीं  करना  चाहिये  तथा  मेरे  द्वारा  अगले  प्रश्न  के  लिये  कहने  पर  खड़े

 नहीं  हो  जाना  चाहिये  ।

 श्री  वाजपेयी  :  में यह  जानना  चाहता  था  कि  क्या  यह  सच  है  कि  पी०  टी ०  ऑआई० के के

 कार्यालय केवल  बड़े  नगरों  में  हें  ।  कया  यह  प्रश्न  है  या  सुझाव
 ?

 डा०  कसकर  माननीय  सदस्य  का  पहला  प्राधा  भाग  बता  ।  यदि  में

 उनके  प्रश्न  का  अनुवाद  करूं  तो  वे  पुछ  रहे  थे  कि  एक  ऐसा  समाचार  है  कार्य

 नय  उत्तर  प्रदेश  के  गांवों  में  भी  हें

 ी  वाजपेयी  :  मेंने  उत्तर प्र प्रदेश क  का  उल्लेख नहीं  किया  ।  यह  स्वधा गलत  है  ॥
 enna

 मल

 300
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 केसकर  :  यह  ठीक  है  कौर  उन्होंने  यह  सुझाव  दिया  है  के  क  ०.  we  eee

 थ्रो  fro  go  चौधरी  :  यदि  किसी  कार्यवाही  के  लिये  सुझाव  देना  गलती  है  तो  उत्तर

 देते  हुये  किसी  के  विचारों  का  अनुमान  लगाना  भी  गलती  है
 ।

 माननीय  सदस्य  केवल  यह  जानना  चाहते  हैं  कि  पी.०  टी  ०  argo  के  सभी

 कार्यालय  केवल  नगरों में  ही  हे  कौर  गांवों  में  कोई  नहीं
 ।

 TETo  केतकर :  पी०  टी०  who  के  संवाददाता  बड़े  बड़े  नगरों में  इस  के  साथ  ही  उन

 थोड़ा  समय  काम  करने  वाले  संवाददाता  गांवों में  भी  हैं  पी०  टी ०  आई०  के  साथ  करार

 में  हम  ने  इस  प्रश्न  पर  भी  विचार  किया  है  कि  गांवों  में  भी  प्रादेशिक  समाचार  प्राप्त  करने  के  लिये

 थोड़ा  समय  काम  करने  वाले  विशेष  संवाददाता  रखे  जायें  ।

 श्री  रंगा  :.  कौन  सा  भ्र भि करण  उपयोगी  हो  सकता  है  इस  संबंध  में  निर्णय  करने  के  लिये

 कया  स्थानीय  मंत्रणा  समितियों  से  परामर्श  का  प्रयत्न किया  जाता  है  ?

 केसकर :.  हमारे  प्रादेशिक  समाचारों  के  प्रकाशन  के  प्रश्न  पर  कई  बार  विचार  किया

 गया  है  ।  परन्तु  में  माननीय  सदस्य  को  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  प्रभी  प्रादेशिक  समाचार  बुलेटिन  है

 छोटा  होता  वित्ताभावके  कारण  थोड़े समय  के  लिये  होता है  ।  जब  हमारे  पास  भ्रमित

 धन  तो  समाचार  बुलेटिन  को  बढ़ाने  के  प्रश्न  पर  विचार

 कानपुर  कॉटन  मिल्स  में  मजदूरों  की  छंटनी

 न

 fa
 @>  qo  बनर्जी  :

 ११०३.
 Led:  वाणी  :

 क्या  श्रम  तथा  रोजगार  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  नियुक्त  एक  विशेषज्ञ  दल  द्वारा  दिये  गयें

 प्रतिवेदन के  फलस्वरूप  कानपुर  कपास  की  मिल  में  लगभग  ११००  कामगारों  की  छंटनी  होने  वाली

 है  ?

 क्या  इस  निर्णय  के  विरुद्ध  सूती  मिल  मज़दूर  सभा  की  ओर से  कोई  अ्रम्यावेदन

 मिला है  ;  शर

 यदि  तो  क्या  कायंवाही की  गई  है  ?

 Tara  ate  रोजगार  तथा  योजना  मंत्री  के  सभा-सचिव  ल०  ना०  सिश )  :  (®)

 जी  नहीं  :  राज्य  सरकार  ने  यह  बताया  है  कि  वित्तीय  कठिनाइयों  के  कारण  मिलों  ने  २

 १९४५७  से  भ्रनिद्चित  काल के  लिये  श्रमिकों  को  हटाया है  ।

 जी  नही ं।

 उत्पन्न नहीं  होता  |

 शरीर  स०  बनर्जी  :  कया  यह  छंटनी  इसलिये  की  जा  रही  है  कि  कामगारों  को  वैज्ञानिकन

 स्वीकार  करने  के  लिये  विवाद  किया  यदि  तो  सरकार  उन्हें  इस  विपत्ति से  बचाने के  लिये

 कर  रही  है  ।

 मल  अंग्रेजी  में
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 किरण  ना०  मिश्र
 :  अभी  तक  हमें  वैज्ञानिक >  लिये  कोई  श्रम्यावेदन  नहीं  मिला  ।

 उन्होंने  राज्य  सरकार  को  लिखा  हो  ।

 श्री स०  स०  बनर्जी
 :

 कया  मंत्री  महोदय  को  यह  विदित है  कि  कानपुर  की  कपड़े  की  मिलों  में

 कामबंदी
 प्रो  मिलें बंद  रखने  के  कारण  कानपुर  की  लगभग  ३०  प्रतिशत  श्रमिक  जन

 संख्या
 पर  बुरा  प्रभाव पड़ा  इस  समस्या  को  सुलझाने के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई

 fat to  ना०  मिश्र  :  यह  सामान्य बात  है  इस  का  प्रश्न  से  संबंध  नहीं  ।

 हूं  कि  माननीय  सदस्य  यह  बात  समाचारपत्रों  के  प्राकार  पर  कह  |

 स०  स०  बन्दों  :
 क्या  इसी  मिल  के  कार्य  की  जांच  के  लिये  पहले  एक  समिति  नियुक्त

 की  गई  थी  कौर  यदि हां  तो  क्या  उस  समिति  ने  प्रतिवेदन  दे  दिया  है
 ?

 श्री  to  ato  मिश्र  :  उत्तर प्रदेश सरकार सरकार  ने  कानपुर  की  सारी  कपड़े  की  मिलों  के  काम

 की  जांच  के
 लिये

 एक  समिति  नियुक्त  की  थी  कौर  उस  का  प्रतिवेदन कभी  तक  हमें  नहीं  भेजे  गया  ।

 खानों का  उद्योग

 1*११०४.  श्री न०  रा०  मुनि स्वामी  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 कि

 सरकार  ने  इस  प्रबन्ध  के  लिये  क्यो  कार्यवाही  की  है  करने  का  विचार  किया है

 कि  अमरीका  कौर  इंगलैण्ड में  मूल्यों  के  उतार  चढ़ाव  से  दक्षिण  भारत  के  खालों के  उद्योग पर

 प्रभाव  न  पड़ े;

 व्या  चाये  उद्योग  की  तरह  इस  के  संबंध  में  भी  भारत  में  नीलामी  करने  की  कार्यवाही

 की  पर

 क्या  सरकार ने  उद्योग  के  इंस  सुझाव  पर  विचार  किया  हैं  कि  कच्ची  खालों  के  विक्रय

 मूल्य  का  नियंत्रण ढीला  रखा  जाए  ;

 यदि  हां  तो  इस  का  क्या  परिणाम  निकला
 ?

 मंत्री  मनु भाई
 :  सामान्यता  भारतीय  मूल्यों  को  संसार  के

 मूल्यों  से
 अलग

 नहीं  किया  जा  सकता
 ।  इंगलैण्ड और  अमरीका  के  अतिरिकत ग्न्य  देशों  में  यहां

 की  खालों  के  निर्यात  के  लिये  प्रयत्न किये  जा  रहे

 इस  विषय  पर  विचार  किया  जा  रहा

 तथा  शप् राज कल  कच्ची  खालों  के  मूल्य  पर  कोई  नियंत्रण  नहीं  है  ।
 इस  वस्तु के

 विक्रय  मूल्य  पर  नियंत्रण ढीला  करने  के  लिये  उद्योग  की  श्र  से  भारत  सरकार  को  कोई  अभ्यावेदन

 नहीं  मिला  ।

 श्री  ना  राठ  मुनि स्वामी  :  क्या  सरकार  को  विदित  है  कि  चालीसवीं  दशाब्दी  के  आरम्भ
 में

 कच्ची  खालों  के  अधिकतम  तथा  न्यूनतम  मूल्यों  को  निश्चित  किया  गया  था
 ताकि

 उन  में  उतार  चढ़ाव

 नहों  कौर  क्या  सरकार  इस  नियंत्रण  को  लगाने
 hdl  पपर

 मूल  अंग्रेजी  में
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 |

 खी  मतुभ/ई  इस  प्रत पर  कई  बार  विचार  किया  गया  है  कौर  इस  समय  सरकार

 का  यह  विचार  है  कि  ऐसी  मूल्य  नियंत्रण  की  व्यवस्था  से  निर्यात  की  समस्या  हल  नहीं  होगी  ।  श्रमिक

 अ्रच्छी  नीलामी  कौर  अधिक  अच्छी  मूल्य  प्राप्त  करने  के  लिये  विकास  ही  एक  ठीक  साधन  है  |

 श्री न०  रा
 ०

 मुनि स्वामी :  क्या  इंगलैण्ड  स्थित  व्यापार  प्रतिनिधि  को  aaa  दिया  गया  है

 कि  वह  कम  से  कम  नीलामी  के  समय  उपस्थित  रहेताकि  नीलामी  में  सट्टेबाजी न  चलें  ।

 थी  मनु भाई  शाह  :
 श्रीमान  एक  प्रतिनिधि  वहां  उपस्थित  रहता

 fat  रामनाथन  चेट्टियार
 :  दक्षिण  भारत

 में  इस  उद्योग  के  महत्व  को  ध्यान  में  रखते  हु  ये

 सरकार  मद्रास  में  नीलामी  करने  इस  व्यापार  को  इंगलैण्ड की  नीलामी  पर  निर्भर न  रखने  के

 लिये  क्या  कार्यवाही कर  रही  है  ?

 श्री  मनु भाई शाह  :  इस  विषय  का  अध्ययन  किया  जा  रहा  है  कौर  जैसा  मेंने  पहले  बताया  है

 मद्रास में  नीलामी  आरम्भ  करने  से  व्यापारियों  को  अधिक  मूल्य  प्राप्त  करने  में  सहायता  नहीं

 मिलेगी
 ।

 श्री  न०  राठ  मुनि स्वामी  :  इस  निर्यात से  भारत  को  कितनी  विदेशी  मुद्रा  मिलती  है
 ?

 मनु भाई  शाह  :  कमाई  हुई  खालों  के  लिये
 लगभग  १३  करोड़  रुपये  की  विदेशी  मुद्रा

 मिलती है  कौर  प्रति  वर्ष  कच्ची  खालों  के  ६  करोड़  रुपये  मिलते  हैं  ।

 नम्बर  चरखा  कार्यक्रम

 1११०५.  श्री  दो०  चं०  कया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 पंजाब  सरकार  के  उद्योग  विभाग  ने  १६  AV ¥S  में
 चरखा  कार्यक्रम  के  लिये

 कितनी धन  राशि  मांगी है  ;

 कितनी  राशि  मंजूर  की  गई  है  ;

 PENNS  में  पंजाब  को  कितने  अम्बर  रखें  दिये  M4 हु
 a.

 ?

 वाणिज्य  मंत्री  (aire  rTM):  पंजाब  सरकार  के  उद्योग  विभाग  ने  चालू  वर्ष  में  ग्रामर
 चरखा  कार्यक्रम  के  लियें  ¥,R0,82o Wa रुपये  थ  कौर  ३,८०,००० रुपये  का  ऋण  मांगा

 खादी  तथा
 ग्रामोद्योग  ने  पहली  किशत  के  रुप  में  पंजाब  राज्य  के

 लिये  ५२,६००

 रुपये  का अनदान ष्  ४४,००० रुपये  का  ऋण  मंजूर  किया  राज्य  विधान  मंडल  के  एक

 अधिनियम  फे  अधीन  जहां  कहीं  बोले  स्थापित  गये  हें  उन्हें  aa  नीति

 के  अ्रनुसार  निधियां  दी  जाती  हैं
 ।

 पंजाब  में
 भी

 ऐसा  बोर्ड  केवल  ऐसे  राज्यों में  जहां

 सं विहित  बोर्ड  कोई  नहीं  है  निधियां  संबंधित  राज्य  सरकारों  को  दी  जाती  हैं  ।

 १३,१००

 ि
 शी  ato  च०  शर्मा  :  (Aid | we  सगा  रसी oS ee  ना P=  मांगी  गई  कौर  दी  गई  राशियों  में

 वड़ा  क्यों  है

 मल ८  म्रंग्रेंजी  में
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 श्री  कानूनगो
 :

 उत्तर  में  बताया  गया  है  कि  ae  पहली  किस्त
 प्रक्रिया  यह

 है  fe  ware  के  समय  कमी  पूरी  की  जाती  हैं  ।

 fart
 दी०

 चे  शर्मा
 :

 विभिन्न  राज्यों  को  यह  राशि  कितनी
 fat

 में
 जाती

 है  att  किस्तों  के  बीच  कितने  समय  का  aa  होता  है  ?

 श्री  कानूनगो
 :  भिन्न  भिन्न  राज्यों में  पृथक  पृथक  प्रक्रिया  परन्तु  यह  भुगतान

 की
 क्षमता  पर  भी  निर्भर  करता  है

 ।

 कच्ची  सामग्री

 +

 1*११०  ६.
 नी

 श्रीनारायण
 दास

 श्री  राधा  रमण

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 सरकारी  तथा  गैर-सरकारी  उद्योग  क्षेत्र  में  कौन  कौन  से  उद्योग  आयात
 की

 जानें  वाली  कच्ची  सामग्री  पर  निर्भर  करते  हैं  ;

 हमारे  उद्योगों  के  लिए  श्रायात  किये
 जाने  वाली

 कच्ची  सामग्री  कया  क्या

 है  ;

 प्रथम  पंचवर्षीय योजना  के  आरम्भ  होने  से  wa  तक  सामग्री  की

 में  कितनी  कमी  हुई  है  ;  कौर

 देशी  उत्पादन  द्वारा  यदि  कच्ची  सामग्री  की  मांग  को  पुरा  करने  के  लिए  कोई

 कार्यवाही  की  जा  रही  है  तो  वह  क्या  है  ?

 उद्योग  सत्री  बनु भाई
 :  से  न  ये  आंकड़े

 रखे  जाते  हें  कौर  न  ही  उन्हें  एकत्र  करना  संभव  है  ।  उद्योगों  में  संतोषजनक  गति  स ेवृद्धि

 हो  रही  है  ate  उत्पादन  में  भी  वृद्धि  हो  रही  है  ।  १९५६  के  प्रथम  मास  में  उत्पादन

 के  औसत  ७५  2-2-2  थे  जब  कि  १९४७  के  प्रारम्भिक  €  मास  में  य॑ झ्राकड़  श४८,८

 हैं  पर  वर्ष  के  gat  में  शौर  भी  अ्रधिक  उत्पादन  को  हं  ।

 श्रीनारायण  दास
 :

 हमारे  उद्योगों  के  लिए  ग्रायात  की  जाने  वाली  wat

 सामग्री  पर  कितनी  विदेशी  मुद्रा  व्यय  करनी  पड़ती  हैं
 ?

 fat  मन भाई च्छ  मेंने  भी  यही  कहा  है  ae  माननीय  सदस्य
 भी

 यही  है
 ।

 जब  तक  प्रारंभ  अलग  न  रखे  जाएं  ये  तथ्य  एकत्र  नहीं  किये  जा  सकते
 ।

 पर्स  ढ्  श्राफ  इंडिया

 +

 श्री  रामेश्वर  टाटिया  :

 1*  ११०७.  <  थी  ३ हंडा

 श्री  मधुसुदन  राव

 क्या  श्रम  कौर
 रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी  कि  :

 क्या  यह  सच  हैं  कि  पी०  टी०  ago  के
 निदेशक  बो

 ने
 मजूरी  ate

 के  निर्णय
 को  न

 स्वीकार  करनें  का  hae  किया  है  ;  श्रौतं

 मूल  अंग्रेजी  में
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 यदि  तो  सरकार इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  कर  रही  है  ?

 1  श्रम  उपमंत्री  ates  सरकार के  पास  कोई  जानकारी

 नही ं।

 प्रदान  उत्पन्न  नहीं  द्वारा  ।

 tat  रामेश्वर  :  क्या  पी०  टी०  कराई  के  कर्मचारियों ने  श्रम  मंत्री  को

 कोई  श्रम्यावेदन  भेजा  हैं  कौर  यदि  तो  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 श्री  आबिद प्ली
 :  इस  सम्बन्ध  में  कोई  अभ्यावेदन  नहीं  मिला

 fat  वासुदेवन  क्या  सरकार  पी०  टी०  भाई  को  वित्तीय  सहायता  बढ़ाने

 को  विचार  कर  रही  हैं  अथवा  इसे  बढ़ाने  का  निर्णय  कर  दिया  गया  है  |

 महोदय  :  यह  बात  seq  में  से  पैदा  होती  हैं  ?

 fet  पट्टा भि रामन  क्या  यह  सच  नहीं  कि  यह  मामला  उच्चतम  न्यायालय के

 पास  विचाराधीन है  ?

 श्री  आबिद  अर्ली  सारा  संसार  इसे  जानता  है  ।

 डा०  राम  gan  fag:  क्या  उन्हें  पता  है  कि  पी०  टी०  भाई  के  प्रबन्धकों  ने

 मजूरी  बोर्ड  के  निर्णय  को  लागू  करने  का  फैसला  किया  हैं
 ?

 आबिद  अली :  मजूरी  बोर्ड  के  निर्णय  की  स्वीकृति  sea  अ्रस्वीकृति  के  लिए

 नहीं कहा  गया  ।

 डा०  राम  guy  fag
 :

 इस  समय  स्थिति  क्या  है
 ?

 सरकार  बोलें  के  निर्णय

 को  लाग  करवाने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  कर  रही  है
 ?

 श्री  आबिद  अमली  यदि  हमें  कोई  सूचना  या  श्रम्यावेदन  मिला  तो  तदनुसार

 कार्यवाही की  जाएगी

 tat  वासुदेवन  नायर  :  ऐसा  समाचार  है  कि  पी०  टी०  भाई  कर्मचारियों  ने

 सरकार  से  कहा  हैं  कि  मजूरी  बोर्ड  के  निर्णय  करने  के  लिए  सरकार  उनकी  सहायता  करे  ।

 इसीलिए  मेंने  यह  प्रदान  पूछा  था  ।

 fear  महोदय  यह  एक  अलग  बात  है
 ।

 क्या  माननीय  सदस्य  का  सुझाव

 है  कि  वेतन  बढ़ाएं  जाएं  ait  सरकार  सहायता  देती  रहे  ।  मह  बात  wea  से  सम्बन्धित

 सहीं

 इंडो-साही  ग्लास  कम्पनी  लिमिटेड

 +

 डा०  राम  gua  सिंह
 :

 1*११०८-  ९  ito  mo  क०  गोपालन  :

 थ्री  वासुदेवन  नायर

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :

 कया  सोनपुर  और
 की

 शीशे  के  किसानों  जो  इंडो-साही  ग्लास

 कम्पनी  लिमिटेड  के  उत्पादन  wire  कर  दिया  है  ;

 मिल  प्रंग्रेजी में
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 यदि  तो  उन्होंने  किस  तारीख  से  उत्पादन  आरम्भ  किया  है  ;  झ्र

 होता
 है  और  वे  कारखाने प्रति  ara  कितना किन  किन  वस्तुओं  उत्पादन  relic

 उत्पादन करते  हे  ?

 tater  मंत्री  (att  मनु भाई  )  कुड़ा  के  शीशे  के  कारखानें  ने  उत्पादन

 आरम्भ कर  दिया

 कारखाने  ने  २६  १९५७  को  उत्पादन  आरम्भ  किया  था  ।

 कारखाना  शीशे  की  चादरें  तेयार  करता  हे  कौर  ग्राजकल  प्रति
 2

 लाख  वर्ग  फेट  शीशे  का  उत्पादन  होता  है  ।

 राम  सुलग  सिह  :  यद्यपि  शीशे  के  कारखाने  वालों  को  औद्योगिक  वित्त  निगम

 are  सरकार  से  पुरी  सहायता  प्रौढ़  समर्थन  प्राप्त  तथापि  १९४५४  तक  यहां  उत्पादन

 शुरू  नहीं  gar  था  में  जानना  चाहता  हूं  कि  वह  कौन  से  हालात  थे  जिनसे  स्थिति

 परिवहन  wr  गया  att  जन  १९४७  से  उत्पादन  आरम्भ  हो  गया
 ?

 fat  मन भाई ष्ध्के  यह  मामला  कई  बार  गत  सत्र  में  सभा  के  समक्ष  चुका

 है शौर  इस  कारखाने  के  कार्य  के  बारे  में  में  वक्तव्य  भी  दे  चुका  हूं  ।  जसे  कि  उस  वक्तव्य

 से  कट  ह  कि  श्रौद्योगिक  वित्त  निगम  संसार के  विभिन्न  प्राविधिक  दलों  से  प्रक्तूबर  १९५६

 तक  बातचीत  करते  रहे  ।  उन्होंने  एक  जापानी  समवाय  से  करार  जिसने

 कि  अब  काम  सम्भाला  है  कौर  मास  उत्पादन  हो  गया

 मुंडा  राम  सुलग  सिह :
 सोदपुर  शीवा  फैक्टरी

 की
 मझ सीनरी  का  कुछ  भाग  जा

 ware  हो  गया  क्या  सरकार  उसे  सुधारने  के  सम्बन्ध  में  कदम  वाली  हैं  ।

 श्री  मनु भाई  शाह  वास्तव  में  ि
 ।

 यह
 area  और

 मुछमुंडा  कारखानों  को  मिला  कर  बनाया  गया  हैँ
 |

 डा०  रास  सुलग  सिह  साना  में  तो  भारत  सरकार  की  मशीनरी  का

 उल्लेख  कर  रहा  हूँ  जो  कि  सोनपुर  तीनों  के  कारखाने
 में

 काम
 at

 रही  थी  ।  इसकी  सहायता
 क  बावजूद  भी  उस  कारखाने  में  उत्पादन  aren  नहीं  हो  सका

 में  यहं  जानना  चाहता

 हूं  कि  सरकार

 इस

 मशीनरी  सके  सुधार

 के

 लिए  FIT |: wrr-  कर  रही
 है  ।

 योंकि
 यदि  वहं  ऐसी

 ही  प्रयोग  की  गयी  तो  निश्चित  रूप  में  कोई  सुधार  होगा
 1  :

 झ्प्यकष  ag  क्या  वह  किसी  बेजान  अथवा  जानदार  मजन्लीनरी  का  उल्लेख

 कर  रहे  हूं  ।

 पेशी  नाथ  पाई  :  हमारा  विचार  था  कि  ag  बेजान  मशीनरी  wr  sera  कर
 नश

 रहे ह  ।

 महोदय  निवेदन  की  कया  श्रावश्यकतां हैं  ?  जो  कुछ  मानवीय  सदस्य

 कह  रहे  मेरी  समझ  में  नहीं  रहा  ।

 डा० राम  gan  fag :  मं  प्रौद्योगिक  वित्त  निगम के
 प्रशासन  क

 सम्बन्ध
 म

 > ै  । उल्लेख  कर  रहा  वह  सरकारी  निकाय

 शए  ऋण  Ae  अ  ge

 tye  अंग्रेजी में
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 श्री  waar शाह  :  में  कोई  सामान्य  बात  नहीं  कर  यह  मुबारकबाद  की

 बात  है  कि  प्रौद्योगिक  वित्त  निगम  सब  नुकसानों  की  मुक्ति  की  व्यवस्था  करने  में  सफल

 शौर  प्रथम  श्रेणी  का  उत्पादन  प्राप्त  करने  में  देश  को  लाभ  |

 fet  वासुदेवन नायर  :  में  जानना  चाहता  हूं  कि  कया  विचित्र  शीरे  कौर  बोतलें

 बनाने की  मूल  योजन  बिलकुल छोड़  दी  गयी

 श्री  मनु भाई  दाह  :  नहीं  ।  इस  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ate  टैक्सी

 frat  इस  पर  wea  झपना  निर्णय  देंगे  ।  वह  तो  इसकी  मल  सूप  में  निर्धारित  शक्ति

 को  दो  गणा  कर  रहे  वे  |  प्राय  प्रकार  के  शीशों  का  काम  भी  लिया  wam  |

 श्री  ति०  ना  fag  :  क्या  माननीय  मंत्री  यह  कहना  ठीक  है  कि  शझ्रौद्योगिक

 वित्त  निगम  सभी  नुकसानों  की  शक्ति  दे  देगा  ।

 चो  सुभाष  वाह  इसलिये  कि  नहीं  तो  सारी  राशि  ही  नष्ट  हो  जाती  ।  उन्होंने

 उसे  ६२  लाख  में  बेच  दिया  ।

 Tat वें०  पर  नायर :  इस  कारखाने  की  लागत  का  मुकाबला  हिन्दुस्तान  पिलकिंगटन

 लिमिटेड  की  लागत  से  कसा  है

 tat  मदुराई शाह  वह  बिलकुल  अलग  चीज  है
 ।

 सामान्य  प्रकार  की  चीजों  रोक

 art  के  दाम  बाजार  की  स्थिति  के  अ्रनसार  होंगे  ।  यदि  a  भल  नहीं  करता  ऊंच  दल

 क  शब्दों  की
 ४०

 से  ¥Y  प्रतिशत  आवश्यकता  यहां  पूरी  हो  जाती  हैं  ।

 राम  सिंह :  नुकसान  के  उल्लेख  से  जो  कुछ  मंत्री  महोदय
 ने

 कहा

 में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  इस  नुक्सान  के  लिए  कौन  उत्तरदायी  और  वह  aa  भी

 सरकारी  मशीनरी  में  चिमटे  बेठ  हैं
 ?

 महोदय  :  यह  ma  कसे  उत्पन्न gat  ?

 डा० राम  gun  सिह  :  क्योंकि  उन्होंने कहा  हैं  कि  वित्त निगम  नुकसान

 की  afer दे  देगा

 श्रव्य  महोदय  :  कई  बार जब  wer  ठीक  ढंग  से  नहीं  पूछा  जाता  तो  निराधार

 बात  निकल  अरब  शिराला  प्रश्न
 |

 गेर-सरकारी  क्षेत्र  के  उद्योग

 +

 श्री  स०  च०  सामन्त
 e208

 Lat  ata  हासिल

 क्या  बिजय  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 गर
 सरकारी  क्षेत्रों  के  प्रमुख  उद्योग  कौन  से  हें  जिनके  लिए  समुचित  पूंजी  प्राप्त

 नहीं  हो  रही

 सरकार  उनकी  किस  ढंग  से  सहायता  करना  चाहती  हैं  ौर

 एक  ने  Co  er  से
 (7  )  क्या  किसी ip  {atle  wea  के  लिए  ग्रावेदन  पत्र  दिया  हैं

 ?

 मल  way  में
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 उद्योग  मंत्री  ways  से  यड़  ठीक  हैं  कि  कई  बार

 पूंजी  को  उपलब्ध  करने  में  कुछ  उद्योगों  को  कठिनाइयों  का  सामना  करना  होता  राज्य

 वित्त  औद्योगिक  वित्त  औद्योगिक  ऋण  विनियोग  निगम  कौर  इत्यादि

 विभिन्न  ऋण  निकायों  तथा  ate  विनियोग  ऋण  संस्थायें  पूंजी  प्राप्त  करने  में  सहायता

 देती हैं  ?

 श्री  स०  सामन्त  :  द्वितीय  पंच  वर्षीय  योजना  काल  में  इस  प्रकार  के  उद्योगों

 की  सहायता  के  लिये  कितना  धन  दिया  गया  है  ?

 tal  मनु भाई  शाह
 :

 यह  बड़ा  व्यापक प्रश्न  है  ।  देश में  कई  ऋण  संस्थायें

 सब  से  हज  एकत्रित  करना  नितान्त  असम्भव  हैं  यदि  माननीय  सदस्य  किसी  विशेष  निगम

 के  सम्बन्ध  में  आंकड़े  चाहते  हों  तो  में  सदन  के  समक्ष  झांकड़े  प्रस्तुत  कर  सकता  हूं  ।

 part  दासप्पा :  कया  श्रौद्योगिक  वित्त  निगम  ara  किये  गये  पहले  वायदों  का  पालन

 किया  जायेगा  ?

 श्री  लुभाएं  यह  प्रश्न  पहले  भी  कई  बार  at  चुका  है  ।  द्वितीय  पंच  वर्षीय

 योजना  के  अन्तर्गत  जो  कुछ  भी  औद्योगिक  वित्त  निगम  को  दिया  गया  वह  २०  ही

 महीनों  में  समाप्त  हो  गया  है  ।  इस  समय  यह  कहना  कठिन &  कि  भविष्य  के  वायदों

 का  पालन  किया  जायेगा  अथवा  नहीं  ।  हम  शभ्रौद्योगिक  वित्त  निगम  को  शर  अधिक  धन  दे

 रहे  हें  ताकि  वह  यथासम्भव  अधिक  से  श्रीचंदन-पत्रों  को  पास  कर  सके  |

 काश्मीर  में  सीमेंट  का  संयंत्र

 +

 F220.
 श्री  रघुनाथ  सिह  :

 श्रीमती  इला  पाल चौधरी  :

 कया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  यह  सत्य  है  कि  रूमानिया  से  सहायता  प्राप्त  कर  काश्मीर  राज्य  में  २

 करोड़  रुपये  की  लागत  से  सीमेन्ट  का  संयन्त्र  लगाया  जा  रहा  है  ;

 यदि  तो  क्या  इस  योजना  को
 केन्द्रीय

 सरकार  ने  स्वीकार कर  लिया

 |

 उद्योग  मंत्री  ara  नहीं  ।

 set  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 श्री  cana  काश्मीर  में  सीमेंट
 की

 झ्रावस्यकता  देखते  हुए  क्या  यह  आवश्यक

 नहीं  है
 कि

 वहां
 भी

 एक  care  एस्टैब्लिश  किया  जाए
 ?

 श्री  मनुभाई  शाहू
 :

 लगाना  तो  जरूरी  है
 ।  इसलिए जो  २  करोड़  रु०  की  बात  कही

 गई  है  मेंने  उस  के  weary
 में  मना  लेकिन

 ६०  टन
 का  प्लान्ट

 तो  हम  लगाने  वालें

 हैं  ।

 मल  अंग्रेजी  में
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 विद्या  चालित  करघों  का  बन्द  किया  जाना

 FIORE  शो  त्यागी  प्रयास  को  कौर
 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  ज्ञात है  कि  महाराष्ट्र  में  इचलकरंजी  जसे

 में  ६००  से  woo  विद्यचचालित  करघे  बन्द  कर  दिये  गये  हैं  ;

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ;

 सरकार  को  यह  भी  ज्ञात  हैं  कि  इन  करघों  के  बन्द  हो  जाने  के  कारण

 ह्लुजारों  मजदूरों  की  दशा  दयनीय  हो  गयी  हैं  ;

 यदि  at,  तो  सरकार  इन  करों  को  फिर  से  चलाने  लिये  प्रयत्न कर  रही

 ;  शर

 (=)  यदि  तो  som  किये  जाते  हें  ?

 णिज्य  मंत्री  कौर  ), WE  विद्युचूचालित करघे  बन्द

 होने की  खबर  क्योंकि  कुछ  उस्ताद  बुनकरों  ने  उनसे  कारबार  करना  बन्द  कर  दिया

 a

 ये  करघे  बन्द  हो  जाने  से
 ४००

 मजदूर  बेकार  हो  गये  हैं  ।

 और  मामले  पर  सरकार  गौर  कर  रही  है  ।

 तिब्बत  से  व्यापार

 1*१११२  1.0  टांटिया  :  क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री यह  बताने की

 कृपा  करेंगे  कि  काश्मीर  के  रास्ते  से  इस  समय  भारत  से  तिब्बत  के  साथ  कितना  व्यापार

 हो  रहा है  ?

 उद्योग  मंत्री  मनु भाई  fara  जानकारी  देना  सम्भव  नहीं  क्योंकि

 feed  व्यापार  के  आंकड़े  राज्यवार  नहीं  रखे  जाते  |

 weal  के लिखित उत्तर

 मोमेंट  की  कोसते

 1*  १०८७.  श्री  क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृषि  करेंगे

 कि  उपभोक्ताओं  के  लाभ  के  लिए  वह  सीमेंट  की  कीमतों  को  कम  करने  पर  विचार  कर  रहे

 foam  मंत्री  मनु भाई  श्री  नरसिंह नू के  ५  दिसम्बर  के

 तारांकित  wer  संख्या
 ८४  के  भाग  की  श्र  ध्यान  प्रकृष्ट  करवाया

 जाता  है  ।

 प  मल  saa  ६
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 पर्वो  जमनी  से  भाई  कपडा  .  मशीन

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 अह  ह

 1१०६१.  श्री  दीवाने  ठप्पा

 करा  कि

 क्या  यह  सत्य  है  कि  कपड़ा  मशीनरी  निर्माताओं
 के

 पूर्वी  जमनी  ग्रूप  )

 ने  भारतीय  कपड़ा  मिलों  को  कपड़ा  मशीनों  के  संभरण  सम्बन्धी  आ्राडर  बुक  किये  हैं  ;

 यदि  तो  इन  श्राडरों  की  कुल  रकम  कितनीं  है

 क्या  इन  aed  की  मशीनों  का  कुछ  भाग  संभरित  हो  गया  है  ;

 लम्बित  रोलरों  की  मशीनों  के  कब  तक  प्राप्त  होने
 को

 ara  है
 ?

 माग
 वाणिज्य  मंत्री  कानूनगो )

 जी  हो i

 ३३,२०,०००  रुपय  ।

 कभी  श्रीमान ।

 दिसम्बर  eu  तक  |

 सीमेंट  का  वितरण

 1१०६२.  श्रीवासक  क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  यह
 को  करेंगे

 क्या  सरकार  को  जात  हैं  कि  सीमेंट
 न

 मिलने  के  कारण  जनता  को  बढ़ी

 कठिनाई  हो  रही  है  site  उसे  चोर  बाजार  से  ११  या  १२  sat  प्रति  बोरी  की  दर  से

 सीमेंट  खरीदना  पड़ता  ;

 यदि  तो  सामान्य  जनता  को  सीमेंट  उपलब्ध  करनें  के  लिये  क्या  व्यवस्था

 की  गई  है
 ?

 उद्योग  मंत्री  मनु भाई  सरकार  को  पता  है  कि  सीमेन्ट  की  मौजूदा

 सप्लाई  इतनी  काफी  नहीं  है  कि  सभी  मांगें  पुरी  तौर  पर  पूरी  की  जा  सकें  मांग  के

 मुताबिक  सप्लाई  न  होने  से  बड़ी  कमी  महसूस  की  जाती  है

 राज्यों  को  सीमेन्ट  का  अलॉटमेन्ट  अक्तूबर  REX  से  ३१,५७०  टन  प्रति  मास

 बढ़ा  दिया  गया  है  झ्र  अगली  जनवरी  से  उसे  २५,०००  टन  प्रतिमास शौर  बढाया  जा  रहा

 है  ।  राज्य  सरकारों  को  सलाह  दी  गयी  है  कि  ने  श्राम  जनता  को  दिये  जाने  सीमेंट

 का  बढ़ा  दें  कौर  जहां  कहीं  स्थानीय  हालतों  को  देखते  हुए  मुमकिन  सीमेंट

 बटने  के  इंतजाम  में  कुछ  ढिलाई  करन  पर  विचार  करें
 ।

 पंजाब  को  कपड़ा  प्रौढ़  जीनी  की  सिलें

 1१०६३  सरदार  इकबाल  fag  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 क्या  पंजाब  की  सहकारी  चीनी  और  कपड़े  की  मिलों  ने  सरकार  से

 झशवा  कर्ज  क  रूप  में  वित्तीय  सहायता  की  मांग  को  ह  ;  और

 यदि  तो  इस  मामले  में  बया  कार्यवाही  की  जा  रही  है
 ?

 मल  अंग्रेजी में
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 वाणिज्य  मंत्री  :  जी

 set  उत्पन्न  नहीं  होता ।

 कातार  के  भारतीय

 +

 श्री  श्क्०ठ  Fo  गोपालन  :

 1*  १०८४
 Lit  वॉरियर

 कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  सरकार को  कातार  की  के  भारतीयों  से  कोई  प्रतिवेदन  प्राप्त

 हुआ  है  कि  उन्हें  दोहा  के  पोलिटिकल  एजेन्ट  ने  इस  ara  पर

 आपत्ति  सम्बन्धी  प्रमाण-पत्र  नहीं  दिया  कि  वह  हिन्दू  है  ;

 क्या  के  भारतीय  वाणिज्य  दूत  से  इस  सम्बन्ध  में  कोई  जानकारी  प्राप्त

 आपत्ति  नहीं  सम्बन्धी  प्रमाण-पत्र  नहीं  दिया  कि  वह  हिन्दू

 हुई  ak

 इस  प्रतिवेदन  पर  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की

 उपमंत्री  (atterat  लक्ष्मी

 कातार के  हिन्दू  कर्मचारियों  से  यह  प्रतिवेदन  प्राप्त  हुमा  है  कि  घर्म  के  श्राघार पर

 उनके  परिवारों  के  सम्बन्ध  में  कोई  आपत्ति  का  प्रमाण  पत्र  नहीं  दिया  ।

 मुस्रत  के  भारतीय  वाणिज्य  दूत  ने  मामलें  को  कातार  के  शासक  के  पास  भेजा  है  प्रौढ़

 निर्णय  की  प्रतीक्षा  की  जा  रही  वाणिज्य  दूत  स्वयं  भी  भारत  सरकार  के  लिए  ताजी  जानकारी

 प्राप्त  करने  कातार जा  रहे  हें  ।  वह  वहां  भ्र धि कारियों से  भी  मामले  की  चर्चा  करेंगे  ।  इस  प्रतिवेदन

 के  प्राप्त  होनें  पर  समुचित  ढंग  से  कार्यवाही  की  जायेगी ।

 ग्रेफ़ाइट  का  निर्यात

 1*  १०९४५.  श्री  बलराम  कृष्ण प्पा  :
 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योगमंत्री  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  के  समक्ष  ऐसी  कोई  प्रस्थापना है  कि  ange  का  निर्यात  विदेशों  के

 लिए  रोक  दिया  क्योंकि  श्रणु  री-एक्टरों  में  इसका  प्रयोग  महत्वपूर्ण

 शर

 यदि  तो
 इस  सम्बन्ध में  सरकार  ने  क्या

 कार्यवाही  की
 है  2

 ग्रेफाइट निर्यात  वर्जित  है  । मंत्री  कानूनों  )

 प्रश्न  उत्पन्न
 नहीं  होता  J

 भूल  भ्रं्रजी  भ

 3Indians  in  Qatar.
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 काजू  शौर  गोल  frat  की  निर्यात  हस बद् धन

 1१०६६.  श्री  कुमारन  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 किशोर  गोल-मिर्चों  की  निर्यात  dada  परिषद्‌  द्वारा  भेजें  गये  प्रतिनिधिमंडल

 ले  अपने  यूरोप  के  देशों  के  अध्ययन  दौरे  के  सम्बन्ध  में  सरकार  को  कोई  प्रतिवेदन  प्रस्तुत
 किया

 यदि  तो  उस  प्रतिवेदन  के  मुख्य  सुझाव  कौर  सिफारिशें क्या  है  ?

 मंत्री
 :  जी  हां  ।

 प्रतिनिधिमंडल के  सुझावों  पर  सिफारिशों को  प्रकठ  करनें  वाला  विवरण  लोक  सभा

 पटल  पर  रख  दिया  गया  हे  परिशिष्ट ४,  sara  संख्या  २३]

 उड़ीसा  में  ग्रामोद्योग  केन्द्र

 १ ० €५७.  श्री  संगण्णा  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  खादी  कौर  ग्रामोद्योग  आयोग  द्वारा  उड़ीसा  राज्य  में  ग्रामोद्योग  खोलने
 का

 सरकार  के  विचाराधीन

 यदि  तो  उसका  परिणाम

 वाणिज्य  मंत्री  :  (=)  नहीं  श्रीमान ।

 set  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 रेखीय  रेशम  कीट  पालन  गवेषणा  बलरामपुर

 श्री  ही०  ना०  मुकर्जी  :

 ग*११  ००,
 ‘Lat  मोहम्मद  इलियास  :

 क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 (*)
 क्या  केन्द्रीय

 रेशम  कीट
 पालन  गवेषणा

 पश्चिमी  के
 कायें

 का  पुनरीक्षण  करने के  लिए  जिस  समिति  की  स्थापना  ge  थी  उसकी  कोई  बठक  हुई  है  ;

 यदि  तो  कितनी  ate  कौन-कौन  सी  तिथि  ak
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 क्या  इससे  निर्धारित  लक्ष्य  पूरा हो  गया है

 इस
 उत्पादन

 के
 कारण

 हुई  हानि  waar  लाभ  का  व्यौरा  कया है  ;

 क्या
 पेनिसिलीन  को  बोतलों  में  भरने  के  संयंत्र  का  लेखा  भ्र लग  शौर

 यदि
 तो  इसी  वर्ष  का  उसके हानि  और  लाभ  का  लेखा क्या  है  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  उपमंत्री  सतीश  चन्द्र  ):  €८  लाख  £०  हजार  मेगा  यूनिट  ।

 जी
 उत्पादन  वास्तव  में  लक्ष्य  से  भी  आगे  निकल गया  है  ।

 कर्ज  पर व्याज  अवक्षयण  की  व्यवस्था  करके  ५८,०००  रुपये  का  कुछ  थोड़ा

 मुनाफा
 | »

 जी  नहीं ।

 प्रदान  उत्पन्न  नवदीं  होता  ।

 साइकिलों  के  टायर  धौर  ट्यूब

 *१११३.  श्री  बलराम  कृष्णा  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 क्या  यह  ठीक  है  कि
 आध्र  प्रदेश

 के  साइकल  रिक्शा
 संघ  ने  सरकार  स ेप्रार्थना की

 हैं  कि  उन्हें  कलकत्ता
 की

 निर्माता  समवायों  से  टायर  ट्यूबों  का  कोटा  भ्रनुसूचित दरों  पर

 दिलवाये

 क्या सरकार  को  इस  बात  का  पता  हैं  कि  दुकानदार  इन  टायर  श्र  ट्यूबों  को

 अनुसूचित  दरों  से  तीन  गुणा  पर  बेच  रहे

 यदि  तो  are  प्रदेश  के  ७४,०००  साइकल  fam  के  मालिकों  की

 सहायता  के  लिए  इन  दुकानदारों  को  इस  बुरी  लत
 से  रोकने के  लिए  क्या  कार्यवाही

 की  जा  रही  है  ?

 उद्योगमंत्री  (at  सुभाष
 :

 जी  हां
 ।

 कुछ  मामलों  रिक्शा  टायरों  की  wear  कमी के  निर्माता  समवायों

 ट्र  निर्धारित  दरों  से  परचून  कीमतें  ऊंची  हो  गयी  थीं  ।  ट्यूबों  के  बारे  में  कोई  शिकायत

 प्राप्त .  नहीं

 निर्माता  समवायों  को  इस  सम्बन्ध  में  अपने  दुकानदारों  पर  कड़ा  नियन्त्रण  रखने

 के  लिए  कहा  गया  ताकि वह  उनकी  चीजें  सारे  देश  में  निर्धारित  दरों पर  ही  यें  समवाय

 साइकल  कौर  रिक्शा  टायरों  के  उत्पादन को  बढ़ाने  के  लिए  भी  पग  उठा  रहें  साइकल
 ५

 शर  रिक्शा  टायरों  के
 की  अनुमति  कोट  क  श्राघार पर पर  at  जा  tat  =  |

 उड़ीसा  में  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  का  डिवोर्स

 1*६११४.  श्री  संगण्णा  :  कया  श्रीवास  कौर
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 कृपा  करेंगे  कि  :

 '  क्या  सरकार  को
 पता  है  कि  उड़ीसा  राज्य  में  केन्द्रीय

 लोक  निर्माण  विभाग  का  कोई

 ——

 sist में
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 क्या  ऐसा  कोई
 डिवीजन  बनाने की  कोई  प्रस्थापना शर

 यदि  तो  ae  डिवीजन  कब  बनाया  जायेगा
 ?

 श्रीवास  ake  सम् भरण  उपमंत्री  क़तील  कु  ०
 चन्दा  )  :  जी  हां  ।

 जी  wit  हाल  में  ऐसी  कोई  प्रस्थापना  नहीं
 ।

 set  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 बागान  जांच  arin  का  प्रतिवेदन

 1*१११५.  सरदार  इकबाल  सिह  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री यह
 बताने  की  कृपा

 करेंगे

 क्या  सरकार  ने
 बागान  जांच  आयोग

 के
 प्रतिवेदन

 के  अनुसार  काफी  शर  रबड़

 के
 सम्बन्ध

 में  कोई  निर्णय  किया
 कौर

 यदि  तो  क्या  इस  सम्बध  में  कोई  कार्यवाही  की  गयी

 वाणिज्य  मंत्री  :
 जी  नही ं।

 रन  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 सोदी  टेक्सटाइल  मोदीनगर

 1  श्री  स०  स०  बुर्जों  :

 TARE)  औ  तंगामणि

 कया  श्रम  कौर  रोजगार  मंत्री यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  :

 क्या  मोदी  टेक्सटाइल  मोदी  के  श्रमिकों  में  गम्भीर  असन्तोष  पाया

 जाता &

 यदि
 तो  क्या  यह  ठीक  हैं  कि

 जब  तक
 १७०

 कर्मचारी  गिरफ्तार  हो  चुके

 इन  कमंचारियों  की  मांगें क्या  हैं  ;  ate

 इस
 सन्तोष  को  समाप्त  करने  के  लिए  क्या  पग  उठाये  गये  हैँ

 ?

 fora  उपमंत्री  ‘att  आबिद
 :

 मिल  में  २५  अक्तूबर  से  काम  चालू  सिवाय

 इसके कि  कुछ  कर्मचारी  सत्याग्रह  कर  रहे  कौर यह  एक  संघ  द्वारा की  गयी  हड़ताल का

 परिणाम  है  ।

 धारा  4.0  के  अन्तर्गत  ws  भंग  करने  के  झ्रपराघ में  ७  दिसम्बर  १९५७

 ve  व्यक्ति  गिरफ्तार  हुये  ।

 औद्योगिक  विवाद  अधिनियम  के  ania  हुये  करार  के  अनुसार  मिल
 में

 कायें

 केर
 रही  समझौता

 समिति  को  भंग
 कर  दिया  पदच्युत  व्यक्तियों  को  पुनः  नियुक्त  किया

 जाये
 प्रौढ़  गिरफ्तार  हुये  व्यक्तियों  को  रिहा  कर  दिया  जाये  ।

 राज्य  सरकार  इस  संबंध  में  श्रावस्ती  कार्यवाही  कर  रही  है  |
 नगणएसनणणण  a

 1  मूल  ~s watt q में
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 पंजाब  को  औद्योगिक  बस्ती

 Sat  दी ०  do  धर्मा
 1*१११७

 इकबाल  सिंह

 कया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  २८  १९५७  को  पूछे  गये  तारांकित  प्रदान  संख्या

 १२४३  कं  उत्तर  क  सम्बन्ध  में  यह  ब्रताने की  कृपा  करेंगे कि  द्वितीय  वर्षीय  योजना  काल  मे

 पंजाब  राज्यमें  जो  औद्योगिक  बस्तियों  की  स्थापना  की  जानी  उस  सम्बन्ध में  wa  तक

 कया  प्रगति
 हुई

 उद्योग  मंत्री  मसनूआत  विवरण  लोक  सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया  है
 ।

 दिखाये  परिशिष्ट  ४,  अनुबंध  संख्या  २४]

 महीनों  तथा  भारी  faa  संयंत्रों  का

 1*१११८
 att  श्रीनारायण दास

 श्री  राधा  रमण

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 १९५७  के  ad  में  आयात  श्र  निर्यात  के  मुख्य  नियंत्रक  ने  कितने  मामलों
 में

 मशीनों  तथा  भारी  विद्युत  संयंत्रों  के  mara  के  लिए  संभरण  sat  wie  उघार-संघटनों

 से  बातचीत  wer  करने  के  लिये  प्राधिकार पत्र  दिये

 उन  मामलों  की  संख्या  और  प्रकार  जिन  में  प्राधिकार  पत्र  स्वीकृत  कर  दिये

 मे द  शोर

 इस  वर्ष  के  पिछले  १०  मास में  हुये  आयात  का
 प्रकार  गौर  मूल्य

 ?

 ह उद्योग  मंत्री  सुभाष  द्  विवरण  लोक  सभा  पटल  पर  रखा

 जाता  परिशिष्ट  ४,  संख्या  re a

 दष्टाक

 1*१११९६.  डा०  रास  सुलग  सिंह  :  प्रधान  मंत्री
 यह  बताने

 की  क्रेप  करेंगे  कि

 '  क्या  सरकार  को  पता  है  कि  शिलांग के
 पाकिस्तानी  दुष् टांक  पूर्वी

 पाकिस्तान के  लिए  श्रेणी  के  दुष् टांक के  नवीकरण  का
 आवेदन  पत्र

 दिये  जानें  उसे

 या  तो  श्रेणी का  कर  देते  है  agar  रेते  ही  नहीं
 कौर

 तो  gat  सरकार  ने  पाकिस्तानी  सरकार  का  ध्यान  इस  अनियमितता  को

 झर  दिलाया  है
 ?

 बेदेदिक  कार्य  उपमंत्री  लक्ष्मी
 :  श्रौर (ख  हमें इस  प्रकार  की  कुछ

 मनाता शिकायतें  मिली
 है

 शौर  मामले
 पर

 पाकिस्तान  सरकार  से  बातचीत  की  जा  रही  कता

 अंग्रेजी  में
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 निर्वात  संवर्धन
 समिति

 त

 (at  हेडा

 +*  ११२०.  |  श्री  विभूति  सिर

 ।
 भी  र्थ  ताथ  सिंह  :

 att
 न०  रा०  मुनिस्थामी  :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 निर्यात  संवर्धन  समिति  को  प्रभु  सिफारिशों  पर  wa  तक  क्या  कदम  उठायें

 गये  अर

 दस संबंध  में  क्या  सफलतायें  प्राप्त  की  गयी हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्री  शर  निर्यात  संवर्धन  समिति  की  कई

 सिफारिशों  पर  कार्य  प्रारम्भ  कर  दिया  गया  we  सिफारिशों  पर  भो  विचार किया  जा  रहा

 है  और  शीघ्र  हो  निर्णय  हो  जाने को  आशा

 दमन  में  पुर्तगाली  सेना

 2222.0  श्री  श्रीधर  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे कि

 क्या  सरकार  को  ज्ञात  है  कि  wa  हाल  हो  में  दमन  में  पुर्तगाली  सेना  एक  के

 दारा  पहुंची

 यदि  तो  क्या  यह  सच  है  कि  पुर्तगाल  अधिकृत  दमन  में  मोर्चे  को  मजबूत

 करने
 के

 लिए  बड़े  पैमाने  पर  सैनिक  तैयारियां  को  जा
 रहो

 हैं
 ;

 क्या  इन  सैनिक  कार्यवाहियों  के  कारण  भारतीय  सोमा  में  रहने  ताली  जनता  में  कोई

 आतंक  या  अशांति  फैली  are

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  नें  कया  कार्यवाही  को
 है

 ?

 बेदेदिक-कार्य  उपमंत्री  ( siteratt  लक्ष्मी
 :  आर  सूचना से  पता

 चलता है
 कि  हाल  ही  में  बहुत  से  सियाही  भारतस्थिंत  पु तंगा ली  बस्तियों  में  अए  हैं  ।  वें

 गाल
 के  यूरोपीय  ate  amar  सिपाही  दोनों

 हो  पुर्तगाली  अविकारी  भारत-दमत  सोमा पर
 काफी  बड़े  पैमान पर  तैयारियां  कर  रहे हैं  ।

 सीमा  के  भारतीय  रस्से  से  किसी  तरह  का  ज्यादा  तनावर  होने  की  रिपोर्ट  नहीं

 आई हैं  ।

 यह  सवाल  नहीं  उठता  ।  सरकार  स्थिति  को  देश  रही  है  |

 चास  frata

 ५»  1*११९२.
 श्री  रामेश्वर  टाटिया  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री यह  बताने  की  पी

 करेंगे  कि

 कया  चाय  उद्योग  को  लंका  शआर  पूर्वी  weer
 से

 गंभीर  मुकाबला  करना  पड़

 खन्ना
 पोर

 past  अंग्रेजी
 मे

 300
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 क्या  सरकार  चाय के  निर्वात  के  लिए  अधिक  कोटा  देने  का  विवार  कर  रही

 हमें  अपने  चाय  निर्यात  व्यापार  में  wer  उत्पादक वाणिज्य  मंत्री  (sit  कानूनगो )

 देशों  से  मुकाबला  करना  पड़  रहा

 चाय  के  निर्यात  के  कोटे  समय  समय  पर  भेजे  |  अभी  तक  चाय  बागानों

 की  पैदावार  के  Lt ra  प्रतिशत  के  बराबर  कोटा  भेजा  गया है  जो  ४०१४  लाख  पौंड  होता है  ।

 जब  जैसे  भ्रावश्यकता  होगी  कौर  कोटा  भेज  दिया  जाएगा

 घाना  से  सद्भावना  एवं  व्यापार  प्रतिनिधि  मंडल

 TERRA.  सी  रघुनाथ  सिंह  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री रह  बसाने  की  कृपा  करेंगे

 कि  क्या  यह  सच  हैं  कि  घाना से  एक  सद्भावना  एवं  व्यापार  प्रतिनिधि मंडल  निकट  भविष्य  में

 भारत  खाने  वाला  हैं  ?

 तथा  उद्योग  उपमंत्री  सती दा  चन्द्र  )
 :  श्रीमान  ।  घाना  से  एक  व्यापार  एवं

 सद्भावना  प्रतिनिधिमंडल  के  शीघ्र  भारत  जाने  की  आशा है

 कहानियों  का  संकलन

 1*११२४.  श्री  संगण्णा  :
 क्या  सूचना

 श्र  प्रसारण  मंत्री यह
 बताने  की  छपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  संच  हैं  कि  राज्य  सरकारों  को  वर्ष  १९५७-५८  में  ख़ादिम  जातीय  wont

 में  लिखी  गई  कहानियों
 शौर  लेखों  के  संकलन  के  लिए  अनुदान  दिए  गए  गौर

 यदि  तो  इस  संबंध
 में  प्रभी  तक  क्या  प्रगति  हुई  है

 ?

 सूचना  और  प्रसारण
 मंत्री  श्रीमान ।

 प्रश्न  उत्तर  नहीं  होता  ।

 मद्रास  में  faa  प्रविधियों  की  छटनी

 (ait  स०  म०  बुर्जों  :

 |
 शी  सं गा मणि  :

 ११२४.  4
 |  श्री  ५. हू  Fo  गोपालन

 श्री  ईश्वर  अय्यर  :

 क्या  सुचना  त्र  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  मद्रास
 में  ७००

 सिनेमा ह  प्रविधियों
 को  छटनी का  सामना  करना  पड़  रह

 Hr

 तो  क्या  यह  छंटनी  fratarat  द्वारा  केन्द्र
 के  चलचित्रों  की  weaig  कम

 करके  १०,०००  फीट  कर  देने के  निर्णय  के  प्रति  विरोध  के  रूप  में  की  जा  रही  हैं
 ?

 \

 सुचना
 शर  प्रसारण  मंत्री  DAD  ह

 प्रस्ताव  की  जानकारी  नहीं है  ।

 rn  a

 मूल  अंग्रेजी  में

 *Compilation  of  short  stories.
 «Cine  Technicians.
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 श्रीगंगानगर  से
 faraitia

 ब्यक्ति

 १६०६.  श्री  पर  ला०  बारूपाल  पुन  रन साय  मंत्री  यड़  FTA  की

 कृपा  करेंगे  कि

 कथा  बीकानेर  में  विस्थापित  व्यक्तियों  .  मकान  aa  की  कोई

 योजना  है

 यदि  दो  कितने  मकान  बनाये  जायेंगे  और  वे  कंब  सक  बनाने  और

 इनमें  से  कितने  मकान  विस्थापित  हरिजनों  को  दिये  ?

 पुनर्वास  तथा  श्रत्पतंर्पक-काय  मंत्री  मेहर  चन्द  (  )  पौर  (a)  हाल  ही

 में  राज्य  सरकार  केसाथ  बात  चीत  होने  पर  यह  फैसला  हमा है  कि  बीकानेर में  ५०  earaza

 बनाये  जायें  ।  BRATS कि  ये  TT  2845.0  तक  बन  जायेंगे

 {
 \  इनका  एलाट में  जाए  दारणाधियों  को  राज्य  सरकार  करेगी |  हरिजन

 दारणाधियों

 के  लिये  विशेष  *कोटाਂ  नहीं है  ।

 ग्रसित  भारतीय  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  ate

 १६०७.  श्री  पृ०  ला०  क्या  वाणिज्य  तथ  उद्योग  मंत्री  यह  बताने की  करेंगे

 fen

 अखिल  भारतीय  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  बोर्डे  क्रो  गत  वर्ष  कितनी  वित्तीय  सहायता

 दी  गई  ्

 )  अखिल  भारतीय  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  बोझ  द्वारा  ward  जाने  वाले  केन्द्रों  में जो

 बुनकर
 काम  करते  है  उनकी

 अधिकतम
 कौर  न्यूनतम  मासिक  are  कितनी

 क्या  सरकार
 को  यह  विदित है

 कि  स्थानीय  खादी  संसदीय  जो ग्रामीण  बुनकरों  से

 खादी  खरीदती  उस  पर  ६  कराना  प्रति  रुपया  बढ़ा  कर  दाम  निश्चित  करती है  कौर  तब  उसे

 ३  भ्राता  प्रति  रुपया  कठौती  देकर  बचत  और  उप  कटौती  को  बनकरों  को  देने  की  बजाय

 संस्थायें  cat  से  उसे ले  लती  कौर

 _
 त्या  सरकार  को  यह्  भी  चित्रित  ह  कि

 ca  कि  ग्रामीण  कतवार  कच्ची  ऊन  roy

 रुपये  प्रति  सेर  के  भाव से  सरोद  कर  काती  हुई  ऊन  को  ३२  रुपये  प्रति  सेर  के  भा  बेचते

 ये  खादी  संस्थायें  जब  इन
 किनारों

 साँप  कतवातो  तब  वे  उन्हें  प्रति  सेर  के  केवल  १६

 रपये  देती ef  ?

 उद्योग  मंत्री  मनुभाई  दाह )
 ८,२५,४०,६५५७  रु०  के  अनुदान  शर  &,3%,€2

 ge5  रु०  के  ऋण  दिये  गये  ।

 बुनकरों  की  आमदनी  इस
 बात  पर  निभा  होती है  कि

 उसे  मदद  देने  वालें  लोगों  की

 सख्या  वाह  उसके  परिवार  के  हों  चाहे  कितनों  शर  वट  केस  किस्म  का  कपड़ा

 मनता  ह  |

 .  झ्रामतौर  पर  बनकर  की  सहायता  उसकी  पत्नी  करतो  हूं  या  एक  सहायक  २६  दिनों  के

 च्
 महीनें  में  झ्रौसतन  ८  घंटे  प्रतिदिन  काम  करके  एक  बुनकर  को  ४५  रह  १२५  रू०  तक



 २६०६  लिखित  उत्तर  १३  LEXY

 को  आमदनी  होती है  ।
 विश्  किस्मों  का  कपड़ा  बुनने के  लिए  जो  बुनकर  जे कार्ड  करघे

 इस्तैमाल  करते
 हैं

 वे  आमतौर  से  ज्यादा  कमा  लेते  है ं।

 खादी  कौर  ग्रामोद्योग  कमीशन  उन  खादी  संस्थाओं को  प्रमाणित  करता है  जो  हाथ

 से  कता  सूत  कौर  हाथ  से  बना  कपड़ा  बेचती तय
 ये  संस्थाएं  बुनकरों  को  सूत  देकर  कपड़ा

 तैयार  करवाती  हैं
 ।  बुनकरों  को  अलग  ग्रहण  नम्बरों  के  सृत  के  लिए  कमीशन  द्वारा  निर्धारित

 दरों  काम  के  हिसाब  मजदूर  देती
 ये  संस्थाएं हाथ  से  बुना  कपड़ा  बुनकरों  से

 नहीं  खरीदतीं  इसलिए
 उनको  कटौती  देने  का  प्रश्न ही  पैदा  नहीं  होता  ।  से  मिलने  वाली

 का  wet  जाहिर  तौर  पर  इस  छुट  से  है
 जो

 खादी  की  बिक्री  पर  ३  प्रति

 wo
 की  दर

 से  खादी  एम्पोरियम  या  सरकार
 से  प्राप्त  अनुदानों में  से  खरीदारों  को

 दिया  करते  हं  ।  इस  छूट  का  पुरा  पूरा  फायदा  कपड़े  के  खरीदार को  दिया  जाता  है

 नहीं  ।  ऊनी  धागे  की  करवाई  की  दरें  काफी  हद  तक  ऊन  ak  काते  गये

 धागे  की  किस्म  पर  निर्भर  होती  कहीं  कहीं  तो  यह  दर  Goto  सेर या  उससे  भी  अधिक

 इस  बात  का  कोई  भ्राधार नहीं  है  कि  खादी  ak  ग्रामोद्योग  कमीशन  से  प्रमाणित

 संस्थाएं  ऊनी  धागे  की  कतवाई  बाजार  दर  से  कम  देती  हैं  ।

 दिल्‍ली  में  बेदखली  के  मुकदमे

 1१६०८.  पंडित  ठाकुर  दास  भागने
 :

 क्या  श्रीवास  ale  संभरण  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 दिल्‍ली  ste  भ्रजमेर  किराया  नियंत्रण  १९५२  के  अन्तर्गत  वर्ष  १९४५५,

 १९५६  १९५७  में  (३१  are  दिल्‍ली  के  दीवानी  न्यायालयों में  बेदखली  के  कुल

 कितने  मुकदमे  दायर  किए  गए  ate  रिहायशी  aire  गैर-रिहायशी  किराएदारियों  के  सम्बन्ध  में

 पृथक  पृथक  दिखाई  जायेंगी  )  २३  अथवा  किसी भी  अन्य  जिसके  वे  दायर

 किए गए  के  प्रत्येक  उपखण्ड  न हिन के ग्रन्तगत  उनकी  अलग  अलग  संख्या  कितनी है  ;

 विभिन्न वर्षों  में  इनमें  से  कितने  मुकदमों का  निर्णय  किया  गया है  कितने  प्रभी

 fi  पीन  हैं  ;

 कितने  मामलों  में  बेदखली  के  क  पास  किये  वर्ष  geXy,  १९५६  १९५७

 में  तक  )  कितने  मुकदमे  खारिज  किए  गए  कौर  निर्णय  किये  गये  मुकदमों  में  से  बेदखली  के  कितने

 aren  रिहायशी  किरायदारियों  से  सम्बन्धित  थे  और  कितने  गैर-रिहायशी  कारोबारियों  कौर

 इनमें से  PeUyY,  १९५६  ७  १६४५७  में  पृथक  पृथक  कितने  मामलों  में  बेदखली  के

 आदेश  कार्यान्वित  किये  गये  कौर  किराएदार  बेदखल  किए  गए  तथा  गैर-रिहायशी

 दारियों  के  wae  अलग  अलग  दिये
 ?

 श्रीवास  शर  संभरण  मंत्री  क०  च०  :  से

 जानकारी  एकत्रित  की  जा  रही है  भ्र  यथासमय  लोक-सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेंगी  ।

 भ्रमर  चर्चों  का  निर्माण

 2E0k  डा०  राम  gun  सिह  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 (2  )  max
 चखें

 कें  निर्माण  के  लिये  कौन  कौन  सी  चीजें  विदेशों
 से

 मंगानी
 पड़ती हैं

 ;

 मूल  अंग्रेजी  सें

 ‘Residential  and  Non-residential  tenancies.
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 उनके  रायात पर  अरब  तक  कितना  धन  व्यय  किया  जा  चका है

 क्या  उन्हें  देश  में  तैयार  करने  के  लिये  कोई  कार्यवाही  की  गई  है

 यदि  तो  उसका  ब्योरा  क्या है  ;

 यदि  उपरोक्त भाग  का  उत्तर  नकारात्मक  तो  उसके  क्या  कारण

 उद्योग  मंत्री  मम  भाई  दाह )  बाल  गियर  विग  नट  तथा  फ्लुइड

 रोलर  बनाने  के  लिये नरम  इस्पात  की  चमकदार  छड़ें  विदेशों से  मंगानी  होती है  ।

 इनके  ग्रा यात  पर  ७.१२  लाख  रु०  खर्चे  किये  जा  चुके हें  और  oc  लाख  ko

 के  झ्राडर  दे  दिये  गये  हैं  |

 (=)  ई  एल  किस्म  के  बाल  बेयरिंग अभी  देश  में  नहीं  बनाये  जाते
 ।

 इस  किस्म के  बाल  बेयरिंग  बनवाने  के  लिये  मेसर्स  नेशनल  बाल  बेयरिंग Ho  जयपुर से  खादी  तथा

 ग्रामोद्योग  कमीशन  बातचीत  कर  रहा थि  गोयर  कारों  सम्बन्धी  आवश्यकतायें भी  दे  शी  साधनों से

 पूरी  करने
 की

 कोशिश  कमीशन  कर
 रहा

 है  ।
 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  की  विकास

 शाखा
 विंग  नट  बनवाने के  लिये  कलकत्ते  की  फर्म  विलियम्स  लि०  से  बातचीत  कर

 रही  है  ।  लेकिन  नरम  इस्पात  की  शूटिंग  छड़ों  को  देव  में  बनाना  फिलहाल संभव  नहीं  है  ।

 बाट  तथा  साप  की  मालिक  प्रणाली

 ६१०.  डा०  राम  सुलग  सिंह  :  क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 कितने  उद्योगों  ने  बाट  तथा  माप  की  मीट्रिक  प्रणाली  को  चलाने  का  समर्थन  किया  है

 भर वे  उद्योग  कौन कौन  से  हैं  ;

 क्या  किसी  उद्योग  ने  इस  प्रणाली  के  जारी  किये  जाने  का  विरोध  किया है  ;

 यदि  तो  उस  उद्योग  का  क्या  नाम  है  शौर  किस  आघार पर  इसका  विरोध  किया

 उद्योग  मंत्री  मनु भाई  :  बाट  तथा  माप
 कीं  मीट्रिक  प्रणाली

 अपनाने का

 समर्थन उन  बैठकों  में  किया  गया है  जिनमें  निम्न  ore  उद्योगों
 के  ने  भाग  लिया

 था

 सूती  कपड़ा  ।

 (२)  |

 (३)  aerate  इस्पात  |

 (४)  इंजीनियरिंग ।

 (4)  सीमेन्ट  ।

 (६)  कोयला

 (७)  चाय

 (5)
 भारी  रसायन  ।
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 नहीं  ।

 wet  ही  नहीं  उठता  ।

 गन्ने  को  खोई  सेन्अझखबारों  कागज़

 Riso
 डा०  राम  सुलग सिंह  :  aa  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  २४  १९५७ के

 तारांकित संख्या  ११३८  के  उत्तर के  सम्बन्ध में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 शक्कर नगर  प्रदेश  )  में  अखबारी  के  कारखानें  के  सम्बन्ध  में  परियोजना

 रिपोर्ट  के  लिये  जर्मेन  विशेषज्ञों की  फर्म  को  कुल  कितनी  फीस दी  गई  ;

 < c4 t  फर्म  द्वारा  सुझाई  गई  नई  प्रक्रिय
 नेपा  के  अखबारी  कागज  के  कारखाने  में  अपनाई

 गई प्रक्रिया  की  तुलना  में  कहां  तक  लाभप्रद है  ;

 क्या  इस
 से  ग्रख़बारी  कागज  के

 उत्पादन
 की  लागत  कम  हो  जायेंगी ?

 उद्योग  मंत्री
 :  रिपोर्ट

 देने  के  लिये  कोई
 फीस  नहीं

 दी
 गयी

 दोनों  प्रक्रि यास् रों  की  तुलना  संभव  नहीं  है  afer  यहां  यह  बात  ध्यान  में  रखने की

 है  कि
 नयी  प्रक्रिया  का  प्रयोग गन्ने  की  खोई  से

 अखबारी  कागज  बनाने
 के  लिये  किया  जायेगा  ।

 '
 श्रद्धा तो  यही  है  ।

 ह
 १६१२.

 डा०  राम  सुलग  सिंह

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 fiz

 (¥)  कितने  व्यक्तियों  ने  भ्रम्बर  चर्खे  को  सहायताप्राप्त  मूल्य  पर  खरीदने की  योजना

 से  अब  तक  लाभ  उठाया  है  ;

 सहायता  प्राप्त  योजना  के  दत  wa  तक  कुल  कितनी  राशि  दी  जा  चुकी  है
 ?

 उद्योग  मंत्री  मनुभाई  :  5E,0 RK  व्यक्तियों  ने
 ।

 ₹,१४,५६१  eae  चीखें  किराया-खरीद  प्रणाली  पर  बांटने  के  लिये  खादी  तथा

 ग्रामोद्योग  कमीशन  ने  विभिन्न  derail  ौर  अ्रशिकरणों  को  2,20, %9,  ३८०  रु०  का  ऋण  दिया

 2

 विदेशी  सरकारों  को  प्रत्यावहन  व्यय

 १६१३.  लोभ  दी०  मिश्र  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग ेकि  भारतीयों  के

 विदेशों  से  प्रत्यावहन  के  लिये  भारत  को  विदेशी  सरकारों  का  कितना  दोष धन  देना  है  ?

 प्रधान  मंत्री  तथा  बंदिशें-कार्प  मंत्री  जवाहरलाल  :  विदेशों  से  जो  भारतीय

 वापस  लाए  गये  हैं  उनके  बारे  में  विदेशी  सरकारों  को  कोई  धन  देना
 बाकी  नहीं है  ।
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 १६१४.  श्री  मसलन  सिह  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 fart  उर्वरक  कारखाने  को  बीकानेर से  जिप्सम  पर्याप्त  मात्रा  में  लगातार  मिलता

 रहे  इसके  लिये  सरकार ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ;

 ~  ON
 क्या  यह  सच  है  कि  गत  ae  fad  के  कारखाने को  जिप्सम  ant  क॑  कारण

 अमोनियम  सल्फेट  का  उत्पादन  कम  हो  गया  था  ;  शौर

 कारखाने  को  इस  कारण  से  कितनी  हानि  उठानी  पड़ी ?

 उद्योग  मंत्री  दनु भाई  शाह )  राजस्थान  सरकार से  उस  राज्य  के  उत्तरलाई

 स्थान  की  बढ़िया  खानों  का  पट्टा  कराने  के  लिये  कदम  उठाये  गये  थे  जिस  से  fared  कम्पनी

 खद ही  उन  खानों  की  खुदाई  करा  सके  ।  राज्य  सरकार ने  इस  प्रार्थना  को  स्वीकार कर  लिया

 और  सुन्दरी  कम्पनी इन  खानों  से  १९५६ से  जिप्सम  निकलवा रही  है  ।  राजस्थान

 सरकार  तथा  मैसेज  बीकानेर  जिप्सस  लि०  सिंदरी  कारखाने  को  जिप्सम  सप्लाई  करती

 ने  यह  श्रीनिवासन  दिया  है  कि  भविष्य  में  बीकानेर से  जिप्सम  की  सप्लाई  में  कोई  रूकावट  नहीं

 आएगी  |

 a

 इस  के  DIT  PeXq—XY  में  २५००  टन  अमोनियम  सल्फेट  का  कम  उत्पादन

 ी
 AT  | g

 बिजली  का  सामान

 १६१५.  शी  झूलन  सिंह  क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 बिजली के  सामान  की  बिक्री  के  लियें  अधिक  अच्छी  व्यवस्था  करने के  हेतु  अब  तक

 क्या  कार्यवाही की  गई  है

 इस  सम्बन्ध में  निर्माताश्रों  को  क्या  क्या  कठिनाइयां  हो  रही हैं

 इन  कठिनाइयों  को  दुर  करने  के  लिये  सरकार  ने
 क्या  सहायता दी  है

 क्या  सरकार  ने  बिजली  के  सामान  की  बिक्री  में  सहायता  देने  की  afore से  निर्माताओं

 तथा  ग्राहकों  को  सम्बन्धित  जानकारी देने  के  लिये  कोई  व्यवस्था की  है  ;

 यदि  तो  उसका  ster क्या  है  ?

 उद्योग  मंत्रो
 सुभाष  बिजली  के  सामान  की  बिक्री  के  लिये  कोई  खास

 कदम  नहीं  उठाये  गये  हैं  ।  भी  इस  प्रश्न  पर  भारी  विद्युत  उद्योग  सम्बन्धी  विकास  परिषद  मे

 विचार  विनिमय  किया है  ।  परिषद्‌  ने  सिफारिश  की  है  कि  माल  मंगवाने  वाले  अधिकारी  बिजली

 के  सामान  के  श्राडंर  काफी  पहले  दिया  करें  जिससे  निर्माताओं  को  कच्चे माल  प्राप्त  करने की

 योजना  बनाने  के  लिये  काफी  समय  मिल  सके  ।  परिषद  ने  यह भी  अनुभव  किया  fe  अगर  सारी

 खरीद  एक  केन्द्रीय  खरीद  संस्था  द्वारा  करायी  जाए तो  देश  की क्षमता  का  भ्र धिक तम  प्रयोग

 हो  सकेगा  ।  बिक्री के  सौदों  की  दाँतों का  प्रतिमानीकरण करने  के  लिये  परिषद
 पक  उपसमिति

 नियत  को  थी  ।  इस  उपसमिति  को  रिपोर्ट  का भ्रष् ययन  करने  के  बाद  परिषद  ने  सुझाव  दिया
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 है  कि  परीक्षण के  तौर  पर  तब  तक  केन्द्रीय  खरीद  की  जाती  जबतक  कि  उपलब्धि की  स्थिति

 में  सुधार न  हो  जाय
 ।

 ये  सभी  सिफारिशें  विचाराधीन  हैं  |

 सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  नही ंहै  कि  बिजली  के  सामान  के  निर्माताओं

 को  झपना माल  बनाने  में  कोई  गंभीर  दिक्कत  होती है

 प्रश्न ही  नहीं  उठता  |

 इस  मंत्रालय की  विकास  शाखा  ने  अपनी  सुची  में  दर्ज  फर्मों  के  बारे  में

 बुक  श्राफ  इंडीजीनस  मेन्यू  फक्चरसं  स्टोर्स  नामक  एक  पुस्तक  छापी  है

 जिसमें  निर्मितियों  के  उनके  पते  कौर  उनके  द्वारा  बना थी  जानें  वालो  चीजों  की  जानकारी

 दी  गयी है  ।

 पुतती  वस्त्र  निर्वात  संवर्धन  परिषद

 १६१६.  श्री  झूलन  सह  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री यह यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सूती  वस्त्र  निर्यात  संवर्धन  परिषद ने ने  सूती  वस्त्र  का  निर्यात  बढ़ाने के  लिये  क्या  उपाय

 किये  1

 कितना  बत  दिवा परिषद  ara  कितने  कर्मचारी  नियुक्त  किप  गये  हैं  श्र

 गया है

 a

 इस  रादि  में  सरकार  का  प्रदान  ACU

 सरकार इस  परिषद्  पर  कुल  कितनी  धन  राशि  कर  रही  है  ?

 उद्योग  मंत्री  मदुराई  )  सूती  वस्त्र  निर्यात  संवर्धन  परिषद्‌
 ने

 सूती  वस्त्र  का

 निर्यात  बढ़ाने  लिये
 निम्न  उपाय  किये हं

 9
 है  अदन  कौर  मौम्बासा में  ६  कार्यालय  खोलना  जो

 ५  कार्य  क्षेत्र  के  बाजारों  का  MEU  करते हूं  ।

 gal  विदेशी  बाजारों यें  परिषद  को  न्यूज  समाचार

 पत्रों  आदि  के  द्वारा सुती  कपड़े  का  लगातार  प्रचार  करते  रहना  |

 प्रमख  बाजारों  समय  समय  पर  प्रदर्शनियों  का  आयोजन  करना  ।

 की  जांच  पड़ता करना  श्र  उन्हें  तय  करना

 सौदों  का  एक  प्रतिपादित रूप  तथा  पैकिंग  का  प्रतिमान  बनाना  |

 भारत  के  निर्यातकों  तथा  मिलों  शौर  विदेशी  खरीदारों  से  सम्पक  रखना  जिससे

 वह  विभिन्न  निर्यात  बाजारों  के  लायक  नयीं  नयी  किस्मों  के  भारतीय  सूती  कपड़े

 TTT  करवा  सक

 व्यापार  मिशन  तथा  निर्यात  अ्रघ्ययन  ग्रुपों  को  भेजकर  निर्वात  बाजारों  की
 सं

 भावनाओ्रों

 की  सर्वेक्षण  कराना  |
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 विदेशों  को  व्यापार  प्रतिनिधिमंडल  भेजना  ।  दक्षिण  पूर्वी  शिया  के  बाजारों  की

 स्थितियों  का  अध्ययन  करने  के  लिये  परी  ड  ने  एक  उठाया  र  प्रतिनिधि  मंडल

 जुलाई  PEUY  में  भेजा  था  |

 q.  feet  की  यात्रा  था  दौरे  करना  जिससे  भारतीय  कपड़े  के  बिकने  की  संभावना

 का
 रसायन

 किया  जा  सके
 ।  परिषद्‌  के  सचिव  PENG  के  शुरू  में  बहरो

 बसरा  कौर  बगदाद  गहरे  थे  तथा  वहां  के  कपड़ा  बाजारों  का  दौरा  फिया  था ।

 परिषद  की  प्रशासन  समिति  के  सदस्य  श्री  To  एन०  सवालों  ने  PEXg  के  मध्य

 में  भारतीय  कपड़  ara  को  संभावनाओं  का  अध्ययन  करने  के  लिये  पश्चिमी

 एशिया  के  बाजारों  का  दौरा  किया  था  ।

 परिषद  द्वारा  नियुक्त  fea  गयें  कर्मचारियों  की  संख्या  १  EXY  को  ७८

 थी  जिनमें  विदेश  स्थित  ६  कार्यालयों  के  कर्मचारी  भी  शामिल  हूं  ।  इनको  लगभग  RVWESR  RY  रु०

 प्रति  मास  वतन  दिया  जाता  है  ।

 सरकार  परिषद  को  वारिक  waar  देता  है  इसलिये  तन  की  मद  में  सरकार  का

 अ्रदादान  प्रति  करके  बता  सकना  संभव  नहीं  है  ।

 सूती  वस्त्र  निर्यात  data  परिषद  का  खर्चें  GeCIGRICS  है

 Eo

 १९  ५४-५४  BR,  करे

 9eYy  Cvs

 PEXE-VY  689

 साइकिलें

 १६१७.  श्री  aaa  fay  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 जा  रहे  हैं  ; साइकिलों  का  निर्यात  बढ़ाने  के  लिये  क्या  sara  किये  जो  ७

 से  किन  किन  देशों  को  साइकिलों  का  निर्वात  किया  जाता है  ;  शौर

 चाल  वर  में  भारत  से  fe  किन  देशों  को  कितनों  साइकिलों  का  निर्यात  किया

 >  n if गया  Q

 उद्योग  सत्र  सुभाष  से  एक  farcy  सभा  के  पटल  पर  रख  दिया

 an  है  ।  परिशिष्ट  ४,  wager  संख्या  २६]

 कास  दिलाई  दफ्तर

 १६१८.  श्री  झूलन  fag  :  qt  श्रम  झर  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 काम  fears  दफ्तरों  को  श्रीनिवास  रूप  से  रिक्त  स्थानों  की  सुचना  देनें  के  सम्बन्ध  में  विधि  वनों

 की  दिशा  ware  क्या  क्रायंबाही  की  गई  है
 ?

 मीर  ों  को  छोड़कर अरन्य श्री  उपसंत्री  आबिद  :  मध्य  प्रदेश  बौर  जम्मू व

 सभी  राज्यों  ने  इस  बारे  ग् ह  कानन  थका बनाना  ग  कर  लिया है  ।  मध्य  प्रदेश  सरकार  इस  वारे  में
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 अभी  विचार  कर  रही  जम्मू व  कश्मीर  की  सरकार  राज्य  में  नियोजन  कार्यालय  खोलने  के  बाद

 इस  बात  पर  विचार  करेंगी  ।  कानन  बनाने  के  सिलसिले  में  सम्बन्धित  अधिकारियों  सत

 से  प्रारंभिक  कार्यवाहियों  की  जा  रही  हैं  ।

 काम  दिलाऊ  दफ्तरों  में  पंजीयन

 १६१९.  शी  राधा  क्या  श्रम  झर  रोजगार  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगेकि

 28Y9 AAT से  अब  तक  देश  के  विभिन्न  काम  दिलाऊ  दफ्तरों  में  पंजीकृत  व्यक्तियों

 की  संख्या में  कितनी  वृद्धि हुई  है  ;  ar

 |
 क ल  )  उसका  क्या

 कारण  है  ?

 श्रम  उपमंत्री  आबिद  जनवरी  १९५७ से  ३१  १६५७  तक  नियोजन

 कार्यालयों
 में  नाम  लिखाने  वाले  बेरोजगारों की

 संख्या  में  2,99, 2Sy  की वृद्धि हुई  है  ।

 उक्त  अवधि  में  खोले  गये  २७  नये  नियोजन  कार्यालयों  के  कारण  प्राणियों  की

 सख्या  में  ३२,०००  की  वृद्धि  शेष  वृद्धि  का  कारण  नियोजन  कार्यालयों  में  नाम  दर्ज

 कराने  वालों  की  संख्या  ऐं  हो  रही  नया तार  वृद्धि  यह  वृद्धि  मार्च  EUG A से  देखी  जा

 रही  है  ।

 श्रन्तररष्ट्रीय श्रम  संगठन  का  बिदेशी

 १६२०  को  राधा  रमण  :  क्या  श्रम  रोजगर  मंत्री  यह  बताने  की  am  करेंगे  कि  नियोजन

 सम्बन्धी  सूचना  को  इकटठा  करने  के  लियें  दिल्ली  की  श्रग्रगमी  परियोजना  के  लिये  जिस

 अन्तर्राष्ट्रीय  श्रम  संगठन  के  विशेषज्ञ  की  सेवायें  प्राप्त  की  गई  उसका  नाम  क्या है  कौर  इस

 काम  में  उसके  अनुभव का  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 श्रम  उपमंत्री  (sit  आबिद चली  )
 :

 श्री  जे०  एच०  लि
 ।

 युद्धकाल
 को

 छोड़
 कर

 जब  वे  सैनिक

 सेवा में  श्री  fsa  सरकार  के  श्रम  एवं  राष्ट्रीय  सेवा  मंत्रालय  में  R838 F के  काम  कर

 रहे थे  ।  विभिन्न  कार्यकारी  पदों  के  अतिरिक्त  शप  प्रादेशिक प्रौढ़  केन्द्रीय  अमला  अफ़सर  भी

 इस  पद  पर  कार्य  करते  हुए  आपने  मंत्रालयों की  जनशक्ति  सम्बन्धी  आवश्यकता ग्र ों  का

 अनुमान  आयोजना  बनाने  तथा  इसी  सम्बन्ध में  सारे  ब्रिटेन  का  सर्वेक्षण का  कार्य  किया

 at)  प्रवर  नियोजन  श्रषधिकारी के  रूप  में  प्रा पका  काम  नियोजन  सेवाओं  तथा  औद्योगिक  प्यार

 श्रमिकों  की  पूर्ती  सम्बन्धी  जानकारी  इकट्ठी  करना  भी  था |

 नियोजन  योजना

 १६२१.  श्री  राधा  रमण  :  क्या  श्रम  रोजगार  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 व्यावसायिक  नियोजन  सेवाएं  भ्र  नियोजन  परामर्श  सम्बन्धी  योजनायें

 को  कार्यान्वित  करने में  अब  तक  क्या  प्रगति  की  गयी  है  ;

 इसके  लिये  अन्तर्राष्ट्रीय  श्रम  संगठन  का  कौन  सा  किशमिश  नियुक्त  किया  गया
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 उसके  प्रभव  का  क्या  ब्यौरा  है  और  उस  पर  कितना  व्यथ  किया  जा  रहा  है  ;

 त्र

 (4)  श्री  तक  कितने  युवकों  को  व्यवसाय  चुनने  में  सहायता  दी
 गई  हैं

 !

 श्रम  उपमंत्री  श्हीद  भारत  सरकार ने  पटना

 और  हैद  राबाद  के  नियोजन  कार्यालयों  में  व्यावसायिक  मार्ग  दर्शन  काश  खोलने

 की  मंजूरी  दे  दी  इस  काम  के  लिये  राज्य  सरकारों  द्वारा  चुने  गये  अफसरों  को  व्यावसायिक  मार्ग

 दर्शन  ग्रोवर  नियाज़ी  सम्बन्धी  सलाह  देने  के  तरोके  सिखाये  जा  हूं  ।

 शोर  श्री  एंस०  ्रो ०  डस  ।  वे  १४५  बर्ष  से  रायल  लेबर  स्टाक  होम

 )  के  व्यावसायिक  श्रतुसंधान  सौर  सुचना  कार्यालय  के  प्रधान  है  भारत  में  रहते  हुए  उन  पर

 3,६५०  खच  हुए  हूं  ।

 राज्य  सरकारों  द्वारा  उक्त  एकांश ों  की  स्थापना  के  बाद  यह  काम  नील  होगा  !

 व्यावसायिक  हमाम  दर्शन  का  तजर्बा  हासिल  करने  कौर  इस  काम  को  कार्य  प्रणाली  ,  तय  करन

 के  लिये  नियोजन  महानिदेशालय  में  अग्रगामी  कार्य  gat  था  इत  सिलसिले  में  २००  व्यक्तियों  को

 सहायता दी  गई  थी  '

 व्यावसायिक  गवेषणा  तथा  विश्लेषण  सम्बन्धों  योजना

 १६२२.  श्री  राजा  रमण  :  क्या  इस  रोजगार  मं  टी  यह  बताने  को  कृपा
 करने  कि  :

 व्यावसायिक  गवेषणा  तथा  विश्लेषण  सम्बन्धी  योजना  के  म्रनुसरण  में  क्या  कदम

 उठाये  गये  हैं
 ;

 इसके  लिये  अन्तर्राष्ट्रीय  श्रम  संगठन  का  कौन  सा  विशेषज्ञ  नियुक्त  मया

 उसके  aaa  का  क्या  ब्यौरा है  ;  भ्र

 उस  पर  कितना  व्यय  किया  जा  रहा है  ?

 श्रम  उपमंत्री  warfare  :
 पुरःस्थापन  एवं  नियोजन  महानिदेशालय  में  एक

 व्यावसायिक  सूचना  स्थापित  कर  दिया  गया  ।  इसके  साथ  साध

 मघ्य  उत्तर  प्रदेश  तौर  पश्चिम  बंगाल  में  व्यावसायिक  सूचना

 एकांश  खोले  जा  चुके  हैं
 ।

 इन  एकांश ों  में  काम  करने  वाले  marred  नें  विशेष  प्रशिक्षण प्राप्त  किया  है  ।  देश  के  विभिन्न

 व्यवसायियों
 का  परिभाषा ate  विवरण  का  कार्य  चालू  है  !  लगभग  १०००  व्यवसायों

 के  क्षेत्रों का  देव के  विभिन्न केन्द्रों  में  हो  गया  है  |

 से  विशेषज्ञ का  नाम  श्री  एस०  को  डूस है द  वे  १६४२  से  रायल  लेबर  बोर्ड

 द्वार  के  व्यवसायिक  अनुसंधान  sk  सूचना  कार्यालय  के  प्रवान हैं  ।  भारत  में  रहते

 हुए  उन  पर  19 Ro  रुपये  स्तंभ  हुए  हैं  ।
 क  न  क  ee  a  a  en  rn  नाय

 fast  अंग्रेजी  ir
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 रानीगंज  कोयला  क्षेत्रों  में  केन्द्रीय  aera

 १६२३.  थ्री  दि०  wo  सिह
 :

 क्या  श्रम
 शौर  रोजगार मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 रानीगंज  कोयला  क्षेत्रों  के  केन्दों  अस्पताल  में  खोले  गये  पुनर्वास  केन्द्र  में  जब  तक  कितने

 पंगु  मजदूरों  को
 बसाया  जा  चुका है  ;

 इस  पुनर्वास  केन्द्र  में  इन  पंगु  मजदूरों  को  जी  दस्तकारी की  शिक्षा  दी  जाती है  उसका

 इन्होंने
 चव्य  जीविकोपार्जन  के  लिये  किस  ढंग  से  प्रयोग  किया है  ;  कौर

 इन  दस्त कारियों  की  सहायता  से  ये  पंगु  मजदूर  प्रति  दिन  कितना  कमा  लेते  हैं  *

 श्रम  उपमंत्री  wife  :  केन्द्र
 में  १३३  पंगु  खनिकों  को  विभिन्न  तरह

 की  दस्तकारी सिखाई  गई  है  ।

 केवल  अस्पताल  में  रहने  वाले  ऐसे  उरोजों  को  जो पंगु  केन्द्र में  Fag  दो  जातों  है  ।

 ग्र स्प ताल  में  इलाज  समाप्त  होने  के  बाद  वे  ट्रेनिंग  करायें  छोड़  देते  हैं  ।  यह  नहों  मालूम  कि  उन्होंने

 ट्रेनिंग  कृ  केसे  उपयोग  किया

 सुचना  प्राप्त  नहीं  है  ।

 पंगु  मजदूर

 १६२४.  श्री  दि०  सिंह :  क्या
 इस  शौर

 रोजगार  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे कि  :

 कौर
 सि  प्रौढ़

 चाल वर्ष
 में  अब  तक  कोयला  खानों  में  कितने  मजदूर  पंगु  हुए  ;

 पूता  के  करीम  झंग  लगाने  के  सैनिक  केन्द्र  में  इन  रंग  मजदूरों  में  से  कितने  मजदूरों  के

 कौन  कौन  से  कृत्रिम  रंग  लगायें  गये  ?

 श्रम
 उपमंत्री  wifes  :  ौर  सूचना  प्राप्त  की

 जा  रही  है  जो
 qqqT-

 समय  सभा  की  मेज  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 कोयला  क्षेत्रों  में  केन्द्रीय  अस्पताल

 १६२५.  श्री  दि०  प्र०  fag:  क्या  श्रम  शौर  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कोयला
 खान  क्षेत्रों  के  केन्द्रीय  भ्र स्प तालों  में

 मनोरंजन
 के  क्या  साधन  किये  गये  हैं  ;

 ग्रोवर

 (a)  यहां  कितने  बीमार  मजदूरों  को  कब  तक  हिन्दी  पढ़ाई  जा  चुकी  है
 ?

 श्रम  उपमंत्री  आबिद  :
 धनबाद  we  झ्रासनसोल के  केन्द्रीय  अस्पतालों में

 मरीजों
 के

 लिये
 मनोरंजन-कमरे  स्थापित

 किये  गये  जहां  प्रादेशिक  भाषा
 की

 सामयिक

 पत्र-पत्रिकाओं  कौर  दैनिक  समाचार  पत्रों  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।  कुछ  एक  भी  तरो  जैसे

 ots
 की  भी  व्यवस्था है

 ।

 गत
 वर्ष  लगभग  २,०००  व्यक्ति

 हिन्दी
 पढ़ने

 गाये  | टिव  tee  ses  eres  wren:

 मिल  wit  में
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 क्षय-रोग  ऑ्रारोग्यदालायें  तथा
 केन्द्रीय

 अस्पताल

 १६२६.  श्री
 दि०

 प्र०
 fag

 :
 क्या  श्रम  शौर  रोजगार  मंत्री यह  बताने की  कृपा

 करेंगे

 कि
 :

 कोयला  खान  श्रम  कल्याण  निधि  में  से  क्षय  रोग  से  arfsa  मजदूरों  के  उप  चार  के  लिये

 बया  व्यवस्था  की  गयी  है  ;

 इस  काम  के  लिये  ate  प्रारोग्यशालायें  झ्र  केन्द्रीय  अस्पताल  चल

 रहे  हैं  ;

 वर्ष  CeUs-Ye  चालू वर्ष  में  शब
 तक

 इन  में
 कितने  मजदूरो ंका  इलाज  किया

 गया  ;  श्र

 त  )  इन  अस्पतालों  में  बिस्तरों  की  संख्या  सीमित  होने  के  कारण  कितने  क्षय-रोग  से  पीड़ित

 मजदूरों  को  भर्ती  नहीं  किया  जा  सका  ?

 श्रम  उपमंत्री
 आबिद  :  श्र

 कोयला  खान
 श्रम

 कल्याण  फंड
 संस्था

 द्वारा  झरिया  ak  रानीगंज  कोयला  क्षेत्रों  में  बारह-बारह  पलंगों  के  दो  क्षय-रोग  ओऔषवालय

 चलाये  जा  रहे  हैं  ।  इनके  संस्था  ने  विभिन्न  क्षय-रोग  श्रारोग्यशालाग्रों/ग्रस्पतालों  में  ६२

 पलंग  रक्षित कराये  हैं  ।

 जितने  मजदूरों  र  उनके  आश्वस्त  का  क्षय-रोग  श्रारोग्यशालाग्रों  ae  श्रोबवालयों  में |

 इलाज  किया  गया  उनकी  संख्या  नीचे  दी  जाती है

 ek

 2eYXY

 ा  वि

 9 x  संस्था  के  क्षयरोग  श्राप  घायलों  में  १५१  RoR

 २.  क्षयरोग  आ्ारोग्यग्यशालाश्रों/श्रस्पतालों  में  जहां  कि  संस्था  ने

 पलंग  रक्षित  करायें  हैं  ६७  &y

 (%)  लगभग  १२००  |

 १६२७.  श्री  रा०  राठ हाल  मिश्र  न्  क्या किए  AUTEN arforsen  तथा  srattr  से द  सह  ‘TATA है  च्  | it  यह  qa  की  कपा  करेंगे  कि

 खली
 से

 तेल
 निकालने  के  पश्चात्‌  जो  रही  अंश  शेष  रहता  है  उसका  कारखानों  में  किस  प्रकार  उपयोग

 किया  जा जा 11 न्या  ट

 उद्योग  मंत्री  सुभाष  खली  से  तेल  निकालने  के  बाद  कारखाने  उसे  इस्तेमाल

 नहीं  करते  ।  लेकिन  तेल  रहित  खली  को  खाद  के  रूप  में  प्रयोग  किया  जाता  है  तथा  निर्यात  किया

 काश
 x  बचा  में  भी दि  |  दीदी  लाया  जा  सकता है  बदलते  कि

 इनमें  से  तेल  निकालते  समय  ढोलक  पदार्थ  के
 रुप  में  बढ़िया किस्म  | ह  1.0  तथा

 प्रयोग  किया  जाए  ।
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 एसबेस्टस  सीमेंट  की  रें

 श्री  रा०  wo  मि  क्या  वाणिज्य  तथा  उ  थ :  ग  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि गए

 एसबेस्टस  सीमेंट  की  चादर  बनाने  के  लिये  विदेशों  से
 क्या  क्या  कच्चा  माल  मंगाना

 पड़ता है  ;

 इस  कच्चे माल  को  देश  में  प्राप्त  करने के  लिये  क्या  प्रयत्न  किये  जा  रहे हे  ?

 sant  मंत्री  सुभाष  एसबेस्टस  की  चादरें  बनाने
 के  लिये  विदेशों से  सिफ

 कच्चा  एसबेस्टस  मंगाना  पड़ता  है  |

 देश  में  जिस  किस्म  का  कच्चा  एसबेस्टस  मिलता  वह  एसबेस्टस  सीमेंट  की  चादरें

 बनाने के  लिये पूरी  तरह  ठोक  नहीं  वैज्ञानिक  गवेषणा  )  देश  में  मिलने  वाले

 एसबेस्टस का  प्रयोग  किया जा  सकने  की  जांच  पड़ताल  कर  रही  कलकत्ते  में  एसबेस्टस  सीमेंट

 का  संयंत्र  स्थापित  करने की  एक  योजना  हाल ही  में  मंजूर की  गयी
 ।  इस  योजना  में  कुछ

 आयातित  ' कच्चा  माल  मिलकर  देश  में  प्राप्त  कच्चा  माल  प्रयोग  करने  विचार  इन

 प्रयोजनाओं  के  सफल  होने पर  ही  देशी  रेशों  को  खासे  बड़े  पैमाने पर  प्रयोग  करना  संभव  होगा  |

 ग्रल्ससिनियग

 १६२८.  श्री  च्  रा०  निश्  क्या  वाणिज्य  तथा  रग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 १९४७-५८
 में  अरब  तक  अल्यूमिनियम  की उत्पादन  क्षमता  को  बढ़ाने के  लिये  क्या

 कदम  उठायें  गये  हैं  ;  श्र

 उसके  फलस्वरूप  उत्पःदन  में  कितनी  हुई  है
 ?

 उद्योग  मंत्रो  (sit  मनभर्गई थ  ate  (a).  अ्रल्युमिनियम  उद्योग
 की

 मौजूद  उत्पादन

 धाना  ७,५०० टन  वार्षिक  है  ।  १२,५००  टन  की  अतिरिक्त  उत्पादन  क्षमता  पथ N cifaa  करने का

 लाइसेंस  तथा  मौजूदा  उत्पादन  क्षमता  में  २,४००  टन  का  और  विस्तार  करने  की  मंजरी

 दे
 दी  गयी  इस  प्रकार कुल  उत्पादन  क्षमता  २२,४००  टन

 हो  जायेगी  |

 जितनी  अतिरिक्त  उत्पादन  क्षमता  के  लाइसेंस  दिये  जा  चुके हैं  उससे  2eya-Us  में

 ग्र ति रिक्त  उत्पादन  होनें  की  आशा  नही ंहै  लेकिन  १९४८ के  अंत  तक  लाइसेंस शुदा  एक  योजना

 से  अधिक  उत्पादन  होने  की  संभावना  है  ।

 ऊनी  कपड़ा

 १६३०.  श्री  रा०  रा  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 विदेशों  को  प्रत्येक वर्ष  कितना  ऊनी  कपड़ा  निर्यात  किया  जा  रहा है  ;

 रकार  कोई  उपाय  कर  रही  है  ;  कौर इस  निर्यात  को  बढ़ाने  के  लिये  क्या

 यदि  तो  क्या
 ?

 मिल  waist  में
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 उद्योग  मंत्री  मनु भाई  :  १९५५  से
 ऊनी

 कपड़ा  निम्न  परिमाण  में  निर्यात

 किया  गया

 es

 PEYR-NE  ZEXE—AXG  १६  YV—4US

 )

 wit  कपड़ा  में )  १२,३११  gy  4, ARE

 शाल  QV ,9Rs  s RY  2,042

 4%,  9५९७  Y,  ४  2, eyo  IAS अन्य  प्रकार  बात

 हौजरी  २  ge

 शर
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 ऊन  उद्योग की  विकास  परिषद्‌ के  ऊनी  माल  का  नियति  बढ़ाने  के  faa  एक

 विशेष  उपसमिति  नियत  की  है  ।

 बिनौले  के  तेल  के  कारखानें

 १६३१.  श्री  बाल्मीकि  ray  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 ae Oo  में  बिनौले का  तेल  निकालने के  जिन  ६  नयें  कारखानों  को  लाइसेंस  fea  गये

 उनके  नाभ  क्या  हैं  ;

 उनमें  कितनी  पूंजी  लगाई  गई  है  ;  झा ष ह

 ये  लाइसेंस  उन्हें  किस  ware  पर  दिये  गये
 थे  ?

 उद्योग  मंत्री  मनु भाई  एक  विवरण  सभा  के  पटल  पर  रख  दिय

 गया  है  ।  परिशिष्ट  ४,  श्रूनबन्थ  संख्या  २७]

 पटसन  के  बदले  में  काम  आने  वाली  चीजें

 १६३२.  श्री  बाल्मीकी  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 पटसन के  कपड़े  तथा  टाट  के  बोरों  के  बदने  म  कौन  कौन
 सी  वस्तु  एं  कास  में

 लाई  ct  रही

 क्या  इनके  कारण  पटसन  के  माल  की  खपत  पर  कोई  बुरा  प्रभाव  बड़ा है

 क्या  सरकार ने  इस  सम्बन्ध में  कोई  गवेषणा  कराने  का  प्रयत्न  किया है  ?

 उद्योग  मंत्री  मनु भाई  कागज  कौर कुछ  सीमा  तक  प्लास्टिक  की  चीज

 a

 इंडियन  जून  मिल्स  श्रसोशियेशन ने  काफी  बाजार  गवेषणा करायी  है  ।

 उत्पादकता  आन्दोलन

 १६३२३.  श्री  रा०  स०  तिवारी  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगें

 कि  क्या  सरकार  का  उत्पादकता  आन्दोलन  के  सिलसिले  में  कोई  विशेष  गवेषणा  कराने  का  भी

 विचार है
 ?
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 उद्योग  मंत्री  मनु भाई  :  उत्पादकता  आन्दोलन  शुरू  करने  की  सिफारिश  भारतीय

 उत्पादकता  प्रतिनिधिमंडल ने  की  थी  जो  श्रक्तूबर-नवम्बर  १९५६  में  जापान  गया  था
 ।

 मंडल  ने  राष्ट्रीय  उत्पादकता  परिषद्‌  स्थापित  करने  की  सिफारिश की  है  जिस  में  मिल

 मज़दूरों  तथा  उत्पादकता  बढ़ाने  में  दिलचस्पी रखने  वाले  अन्य  तत्वों  के  प्रतिनिधि होंगे  ।

 प्रतिनिधिमंडल  की  सिफारिशें  सरकार  के  विचाराधीन  हैं  ।  राष्ट्रीय  उत्पादकता  परिषद  अन्य

 कामों  के  साथ  साथ  उत्पादकता  से  सम्बन्धित  सदस्यों  की  गवेषणा  करायेंगी  ।

 विद्युच्चालित  करघे

 १६३४.
 श्री  रा०

 स०  तिवारी  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 प्रत्येक  राज्य  में
 परब

 तक  कितने  विद्युच्चालित  करघे  बनाये
 जा

 चुके  हैं  ;

 इन  करघों  द्वारा  कितना  कपड़ा  तैयार  किया  gar  है
 ?

 उद्योग  मंत्री  मनु भाई  :
 शायद  प्रदान  में  की  वित्तीय  सहायता

 से

 हमारा  क्षेत्र  में  लगायें  जाने  वाले  विद्युच्चालित  करघों  का  उल्लेख  है  ।  यदि  ऐसा  है  तो  ऐसा  कोई

 करघा  नहीं  लगाया  गया  है  ।

 wet  ही  नहीं  उठता  ।

 काश्मीर  में  गह  निर्माता  पर  व्यय

 दि
 rn  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे 1१६३५.  श्री  ताजिक  :  क्या  श्रीवास  कौर

 कि  १  १९४७  से  ३१  geuy  तक  जम्मू  राज्य  को  विभिन्न  गृह-निर्माण  ara

 के  भ्रन्तगंत  कुल  कितनी  af  दी  गई  है  ae  वास्तव  में  उन  पर  wer  अलग  कितनी  राशि  व्यय

 की  गई ?

 श्रीवास  wiz  संभरण  उपमंत्री  अनिल  Fo  चन्दा  )
 :  इंस  मंत्रालय  द्वारा

 सित  विभिन्न  गृह-निर्माण  योजनाकारों  के  सम्बन्ध  में  श्रावक  जानकारी  प्रदान  करने  वाला  एक

 विवरण  लोक-सभा  पटल  पर  रखा  ज़ाता  है  ।  परिशिष्ट  ४,  अनुबन्ध  संख्या  २८].

 काहनौर  फे  विस्थापित  व्यक्ति

 १६३६.  श्री  यायिक  :  क्या  gyal  तथा  श्रल्पसख्यक  कार्य
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  जम्मू  तथा  काइमीर  को  १  १९५७  से  ३१  १६५७  तक
 की

 अवधि
 में

 थियों  के  पुनर्वास  पर  निम्नांकित  कार्यों  के  लियें  कुल  कितनी  राशि  दी  गई  कौर  वास्तव  में  कितनी

 राशि  व्यय  की  गई  :

 उन  को  ऋण

 उन  को  स
 (२)  उग  TI  पाया  ौर

 ae  नए

 उन  a  शिक्षा  केन्द्रों  शर
 छात्रवृत्तियों  पर

 मल  अंग्रेजी  में
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 पुनर्वास  तथा  weer  कार्य-मंत्री  मेहर  चन्द
 :  जम्मू तथा  काश्मीर  राज्य

 को  १  १९४७ से  ३१  geus  तंक  की  aah  में  ३५४  लाख  रुपये  की  रानी  मंजूर
 की

 गई  थी
 ।

 इस  में  से  लगभग
 १८०

 लाख  रुपये  ऋण
 के

 रूप  लगभग  XE  लाख  रुपये  सहायता

 के
 लिये  शौर  लगभग

 १४
 लाख  रुपये  शिक्षा  गर  प्राविधिक  प्रशिक्षण  के  प्रयोजनों  के  लिये  थे

 ।  इन
 मदों  में  जम्मू  तथा  सरकार  द्वारा  वास्तव  में  व्यय  की  गई  राशि  के  सम्बन्ध  में  जानकारी

 तुरन्त  उपलब्ध  नहीं  यह  जानकारी  राज्य  सरकार  से  मांगी  गई  है
 प्राप्त  हो  जाने

 पर

 लोक-सभा पटल  पर  रख  दी  जायेंगी  ।

 फारसी  में  प्रचार  पर  व्यय

 Treas.  sit  याचिका :

 लि  १ दीए  बोर  sate  संगी  जतन  की  हए  कि लथा  काइमीर  राज्य को  निम्नलिखित शीर्षकों  के  अन्तर्गत  धन  विवि वम्र  १९४७ से  ३१

 TEXG  aH  की  अवधि  में  कूल  कितनी
 राशि  दी  गई  atte  वास्तव  में  कितनी  राशि  व्यय  की  गई

 (१)  प्रसारण ;  कौर

 (२)  सूचना
 ?

 ale  प्रसारण  मंत्री  :  एक  विवरण  जिस  में  ग्राववयक  जानकारी

 है  लोक-सभा के  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  परिशिष्ट  ४,
 श्नुवन्ध  संख्या  ze]

 उडीसा  में  प्रौद्योगिक  बस्तियां

 1१६३८  श्री  प्र०  गे  देव  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  बताने की  कृपा

 करेंगे कि

 उड़ीसा  राज्य  में  प्रौद्योगिक  तथा  ग्रामीण  औद्योगिक  बस्तियों  की  स्थापना  के  लिखे

 केन्द्र  द्वारा  कितनी  राशि  आवंटित  की  गई  है

 दूसरी  पंचवर्षीय  योजना  में  उड़ीसा  में  प्रा दिवा सी  श्र  हरिजन  क्षेत्रों  का  विशेष

 ध्यान  रखते  हुए  कितनी  ग्रामीण  प्रौद्योगिक  बस्तियां  खोली  जाने  वाली  हैं  तथा  किन  स्थानों

 में ;  झ्र

 क्या  विभिन्न  राज्यों  को  भारत  सरकार  की  ऐसी  कोई  सिफारिशों  हैं  कि  ऐसे  बिकास  कार्यों

 लिये  काल-ग्रस्त क्षेत्रों  को  अ्रधिमान्यता  दी  जाय  ?

 उद्योग  मंत्री  सुभाष  उड़ीसा  सरकार  को  दूसरी  योजना  में  औद्योगिक
 बस्तियों के  लिये  ६२.७०  लाख  रुपये  की  राशि  आवंटित  की  गई  है  ।  ge yy  का  प्रावंटन  ५.  १३

 लाख  रुपये  है  ।  ग्रामीण  औद्योगिक  बस्तियों  की  स्थापना  केਂ  लिये  किसी  भी  राज्य  में  कोई  पृथक

 राशि  नहीं  झ्रावंटित  की  गई  है  ।

 उड़ीसा  सरकार  निम्नलिखित  स्थानों  में  प्रौद्योगिक  बस्तियां  स्थापित  करने  का  विचार

 कर  रही  है

 (2)

 (२)  रूरकेला

 मूल  aa  में
 300
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 (२)  झरसुगादा
 a

 (४)  age

 (५)  केन्द्रपाड़ा  परियोजना  क्षेत्र

 राज्य  सरकार  द्वारा  उपर्युक्त  स्थानों  का  चयन  उद्योगों  की  प्रावश्यकताओ्ं
 का

 विचार  कर

 के  किया गया  है  ।

 ।

 |  च  बान  का  प्रचार

 1१६३८.  श्री  विभूति  मिश्र  :  कया  सूचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  सरकारी  विधान  का  प्रामीण  क्षेत्रों
 में

 प्रचार
 करने

 के  लिये  अधिक  जोरदार

 प्रयत्न  करने  का  विचार  कर  रही  है  ;

 यदि  तो  प्रकार  का
 ?

 सूचना  शौर  प्रसारण  मंत्री  तथा  राज्य  विधान
 मंडलों  द्वारा

 वारित  विधान  के  प्रचार  की  जिम्मेदारी  राज्य  सरकारों  की  है
 ।

 जहां  तक  संसद्‌  द्वारा  पारित

 विधान  का  सम्बन्ध  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  जहां  कहीं  आवश्यक  समझा  जाता  समाचार

 सिनेमा  की  स्लाइडों  शादी  विभिन्न  साधनों  द्वारा

 किया  जाता  है  ।

 खनिकों का  परिवार

 1१६४०.
 थी  विभूति  मिश्र  :  क्या

 म
 धर

 रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  खनिकों  के  क्षय-प्रीत  परिवार  को  कोई  सुविधायें  देती  है  ;

 यदि  at,  तो  प्रदान  की  जाने  वाली  सुविधायें  किस  प्रकार  की  हैं
 ?

 श्रम  उपमंत्री  आबिद  :
 हां

 ।

 जिन  कोयला  खान  मजदूरों  की  मासिक  ३००  रुपये  तक  है  उन  के  परिवारों  का

 कोयला  खान  मजदूर  कल्याण  निधि  द्वारा  चालित  क्षय  रु आलयों  में  निशुल्क  श्रीवास  कौर

 उपचार किया  जाता  है  ;  खनिकों  के  परिवारों को  क्षय  की  उन  भ्रारोग्यशालाओं ਂ  में  भी  प्रवेश

 मिल  सकता  है  जिन  में  निधि  ने  चारपाइयां  सुरक्षित  की  हों  ।

 खान  मजदूर  कल्याण  निधि  का  कर्मा  के  केन्द्रीय  wea  से  सम्बद्ध  एक  छोटा  सा

 aqq-atS  है  जिस  में  प्रश्न  खनिकों  के  परिवारों  के  T4A-AeT  सदस्यों  को  प्रवेश  मिल  सकता
 है  |

 मूल  watt  में

 *T.B.  Clinic
 §Sanatoria,
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 पंजाब  में  गन्दी  बस्तियों  की  सफाई

 दी०  |: ह  फार्मा
 १६४१.

 सरदार  इकबाल  fag
 :

 क्या  श्रावास  site  संभरण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पंजाब  सरकार  ने  पंजाब  राज्य  में  गन्दी  बस्तियों  की  सफाई  उन  के  सुधार

 की  कोई  योजना  प्रस्तुत  की  है  ;

 यदि  तो  उस  का  ब्यौरा  क्या  है  ;  ark

 ReEXO-Ne  में  अभी  तक  कितनी  राशि  मंजूर  की  गई  है
 ?

 श्रीवास  कौर  संभरण  उपमंत्री  अनिल  कु०
 :

 नहीं  ।

 कौर  प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होते  ।

 केन्द्रीय सरकार  के  दफ्तरों  का  हटाया  जाना

 1१६४२.  श्री  दी०  च०  कया  arearer  कौर  संभरण  मंत्री यह
 बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि
 :

 १९५७ में  (३०  १९५७  दिल्‍ली  से  केन्द्रीय  सरकार  के  कितने  दफ्तर

 उन्हें  किन  किन  स्थानों  को  भेजा  गया  है  ?

 site  सम्भरण  मंत्री  क०  रहे  :  कोई  नहीं  ।

 set  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 भारों  पानी  का  कारखाना

 1१६४३.  श्री  do  wo  sat  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  ३१  जुलाई  १९५७  के

 तारांकित  प्रदान  संख्या  ५२८  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  भाखड़ा  नांगल  में

 भारी  पानी  के  कारखाने  के  निर्माण  के  समय  से  कया  प्रगति  हुई  है
 ?

 उद्योग  मंत्री  सुभाष
 :

 sacs  संयंत्रों  के  उन  की  स्थापना  एवं  उन्हें

 चालू  करने  के  लिये  आस्थगित  भुगतान  की  शर्तों  पर  एक  फ्रांसीसी  ्  को  ठेका  दिया  गया  है  ।

 विद्युत्‌  सम्बन्धी  उपकरण  के  आस्थगित  भुगतान  शर्तों  पर  संभरण  के  लिये  एक  समझौता  शीघ्र  ही

 होने  की  आशा  की  जाती  है  ।  भारी  पानी  के  संयंत्र  के  उस  की  स्थापना  एवं  उसे  चालू  करने

 के  लिये  टेंडर  नांगल  फर्टिलाइज़र  एण्ड  केमिकल्स  लिमिटेड  को  प्राप्त  हो  गये  हैं  और  उन  की

 जांच  की  जा  रही  है  ।

 लगभग  स्थायी  बस्ती  के  निर्माण  के  लिये  टेंडर  प्राप्त  हो  गमे  उन  की  जांच  की

 जा  रही है  ।  बस्ती  के  एक  भाग  में  नालियों  के  निर्माण  के  लिये  टेंडर  आमंत्रित  किये  गये  हैं  ।

 रेलवे  साइडिंग  के  निर्माण  का  कार्य  अनुसूची  के  अनुसार  चल  रहा  है  कौर  उस  के

 १६५८  के  अन्त  तक  पूर्ण  हो  जाने
 की

 आशा  की  जाती  है
 ।

 मूल  अंग्रेजी  में

 SHeavy  Water  Factory.
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 az  मिलें

 yy
 1१६४

 66,  at  दी०  च०  क्या  वाणिज्य
 तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  इस  समय  जूट  मिलों  में  कितनी  उत्पादन  क्षमता  ह  है  ?

 मंत्री  मनु भाई  इस  समय  ७,८४२  जिन की  उत्पादन  क्षमता

 लगभग  १२,०००  टन
 जूट  का  माल  प्रति  माह  है

 तथा
 जो

 जूट  मिलों के  करघों  की  संख्या के  १२1,

 श्रप्रपक्त हें  |

 )  में  औद्योगिक  बस्ती

 शमी  दो०  चे  शर्मा

 श्री  नवल  प्रभाकर 1१६४४

 शमी  हेमा

 बया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 दिल्‍ली  में  स्थित  औद्योगिक  बस्ती  में  श्रभी  तक  क्या क्या  प्रगति हुई  है  ;

 क्या  इस  बस्ती  में  किसी  विस्तार  कार्यक्रम  का  विचार  किया  जा  रहा  है  ;

 यदि  तो  वहां  कौन  से  नये  उद्योग  स्थापित  करने  का  विचार  है
 ?

 मंत्री  मनु भाई  कारखाने पूरे  बन  चुके  हें  ।  प्रशासकीय

 खण्ड  के  निर्माण  का  कार्य  चल  रहा  है  कौर  कार्यक्रम  के  भ्रनुसार  उस  को  १९५८ के  मध्य

 तक
 पूर्ण

 हो
 जाना  चाहिये  |  समस्त

 ३४५  कारखाने  आवंटित  कर  दिये  गये  ें श्रौर  २१  कारखानों पर

 कब्जा किया  जा  चुका  है  ।  शेष  १४  पर  शीघ्र  कब्जा  किये  जाने  की  प्यार  की  जाती  है  ।  कब्जे  में  किये

 गये  २१  कारखानों में  से  १२  में  उत्पादन  प्रारम्भ  हो  गया  है  ।

 श्रीमान्‌  ।

 उद्योगों के  लिये  १४०  व्यक्तियों
 से  प्रार्थनापत्र  प्राप्त

 हुए  हैं
 जिन  की  सूची

 सभा  पटल  पर  रखी  जाती  है  ।  परिशिष्ट ४,  अनुबन्ध  संख्या  ३०]  उन  पर  नये  कारखानों

 के  बन  जाने  पर  विचार  किया  जायगा  ।

 कुनन का  उत्पादन

 1१६४६.  श्री दो  चं०  चक झार्मा  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  REX FT (Ro में  (३०  १९५७  कुनैन  का  कितना  उत्पादन  gar
 ?

 उद्योग  मंत्री  सुभाष  :  १९५७  से  सितम्बर  १६५७  तक  ५१,८२६.  ६२

 पौंड  कुनैन
 का

 उत्पादन  हुआ
 |

 अक्तूबर  शौर  नवम्बर  के  उत्पादन  के  ७  sot  तक  उपलब्ध
 नहीं  हैं  ।

 नल

 मल  site
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 पंजाब  में  दाह तुत  की  पैदावार  करने  वाले

 1१६४७.  थी दी  चं०  Wal  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 १९५७ में  पंजाब  राज्य  में  शहतूत  की  पैदावार  करने  वालों  को  ऋण  तथा

 अनुदान  देने  के  लिये  केन्द्रीय  रेशम  बो  ने  कितनी  राशि  आवंटित  की  ;

 थे  ऋण  किन  शर्तों  पर  दिये  जाते  हैं
 ?

 उद्योग  मंत्री  सुभाष  :  यद्यपि  तीन  योजनाओं  के  लिये  PACES & |

 रुपये  सहायक  चक  के  रूप  में  मंजूर  किये  गये  हैं  तथापि  १९५७  में  पंजाब  राज्य  की  रेशम
 के

 कीड़े

 पालने  की  कोई  ऐसी  योजना  अनुमोदित  नहीं  हुई  है  जिस  में  ऋण  देने  की  व्यवस्था  हो  ।  सामान्यतः

 TAT  की  पैदावार  करने  वालों  को  प्रत्यक्ष  रूप  से  कोई  सहायता  नहीं  दी  जाती  परन्तु  बढ़िया क  &

 किस्म  के  पौधे  कौर  बीज  शादी  दिलाने  के  लिये  राज्य  सरकारों  के  द्वारा  सुविधायें  दी  जाती  हैं
 ।

 wea  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 पंजाब  में  हथकरघा  उद्योग

 ( st  दी०  do  mat  :

 1१६४८.  सरदार  इकबाल  सिंह  :

 थी  दलजीत सिंह  :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना काल  में  हथकरघा  उद्योग  का  विकास करने  के

 लियें  पंजाब  राज्य  को  ऋण  भ्रमणा  अनुदानों  के  रूप  में  कोई  राशि  स्वीकृत  की  गई  है
 ;

 यदि  तो  कितनी ?

 मंत्री  सुभाष  :  जी  att.

 ४०.४४  लाख  रुपये  |

 कुटीर  दियासलाई  उद्योग

 १६४९.  श्री  भवत  दर्शन  :  क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  १०  १९४५७  के

 कित  प्रश्न  संख्या  १६२४  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 दियासलाई  तैयार  करने  के  एक  सौ  नये  कुटीर  उद्योग  केन्द्र  स्थापित  करने  का  किन

 किन  स्थानों  पर  निश्चय  किया  गया  है  ;

 इन  केन्द्रों  को  चालू  करनें  की  दिदा  में  क्या  प्रगति  हुई  है  ;  भ्र

 ee  शेष  सौ  केन्द्रों  के  लिये  स्थान  चुनने  की  दिशा  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है

 र

 मूल  अंग्रेजी
 में
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 चल  उद्योग  मंत्र
 (at  मनु भाई :  नये  सौ  केन्द्र  निम्न  राज्यों  में  खोले

 जाया

 राज्य का  नाम  केन्द्रों की  संख्या

 आध्र  १०

 श्रीराम  4

 विहार  tk

 केरल

 मद्रास  ३०

 मैसूर  रश

 उत्तर  प्रदेश  Ro

 हाल  ही  में  इन  के  लिये  वित्तीय  बंटन  भी  कर  दिया  गया  है  ।  इन  के  लिये  सब  से  पहले  प्रारंभिक

 काम  जैसे  स्थान  का  चुनाव  उपयुक्त  इमारतें  कारखाने  चलाने  के  लिये  लाइसेंस

 हासिल  करना  पौर  रासायनिक  पदार्थ  तथा  कच्चे  मालों  की  खरीद  पूरे  करने  होंगे  |

 लिये  कारखानों  में  उत्पादन  शुरू  होने  में  कुछ  समय  लगेगा  |

 चालू  साल  का  कार्य कम  दियासलाई  बनाने  के  हलीमा  श्रेणी  के  इन  सौ  नये  acer

 लक  ही  सीमित  रखने  का  प्रस्ताव  है  जिन  का  उल्लेख  भाग  में  किया  गया  है  |

 काज न

 1१६१०.
 Mo  प०  नायर :  क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  यह  सच  है  कि  पूर्वगामी वर्ष  तुलना  में  १६५६-५७ में  भारत  को  काजू  के

 नियत  से  भ्रमित  विदेशी  मुद्रा  प्राप्त  हुई  है  ;  wie

 यदि  तो  किस  हद  तक  ?

 वाणिज्य  मंत्री
 :  जी  हां  |

 एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखा  जाता  है  ।
 परिशिष्ट  ४,  झनवबन्थ  संख्या

 ३१].

 भूमि  खरीदने  के  लिये  ऋण

 1१६५१.  श्रीमती  रेणु  बक्रवर्तोी  क्या  पुनर्वास  तथा  श्रल्पसंर्यक  कार्य  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  ने  नफरगंज  देवनगर  बस्ती  थाना  कैनिंग  २४  परगना  के  ५८  कृषि  परिवारों

 को  उन  के  स्वीकृत  पर  भूमि  खरीदने  के  लिये  ऋण  मंजूर  कर  दिया  है

 यदि  तो  ऋण  के  कब  तक  मंजूर  होने  की  प्रावधान  ;

 सरकार  के  पास  उन  के  बयान  नाम  भज
 ७  द

 जाने  कितना  समय  हो  सजा  है  ;  कौर

 a
 का  क्या  कारण  है

 *

 fae  dist
 में
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 नॉन  तथा  अल्प  संख्यक  कार्प-मंत्री
 मेहर  चन्द  खन्ना  )  :  ५९  परिवारों  में  से

 जिन्हों  ने  श्रावेदन  पत्र  भेजे  थे
 ४७  परिवारों

 को  ऋण  मंजूर कर  दिये  गये  हैं
 ।

 re  परिवारों
 को

 ऋण  नहीं  दिये  जा  सके  क्योंकि  उन  के  मालिकाना  अधिकारों  में  कुछ  दोष  थे  ।

 wet  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 और  (a).  सरकार  को  नहीं  बल्कि  जिला  पदाधिकारियों  को  देने  होते हैं

 REUE  में  राज्य  सरकार  को  लीला  पदाधिकारी  से  ऋण  देने  सम्बन्धी  सुझाव  मिला  था
 |

 क्योंकि  प्रत्येक  परिवार  मांगा  गया  ऋण  विहित  ध्षिकतम  राशि  से  अधिक  था  इसलिये  इस  बात

 का  निर्णय  करने  के  लिये  कि  अधिकतम  मात्रा  में  छूट  देना  ठीक  होगा  या  नहीं  भूमि  की  उस

 के  वर्तमान  मूल्य  इरादी  के  बारे  में  पूछताछ  करना  आवश्यक
 था  ।

 यह  पूछताछ  करने  में  कुछ  समय
 लग

 गया  कौर  राज्य  सरकार  को  जिला  पदाघिकारी  की  अन्तिम  सिफारिशें  १९५७  में  मिलीं
 ।

 १९५७  में  मंजूरी  दे  दी  गई  ।

 गन्दी  बस्तियों  की  सफाई

 1१६५२.
 डा०  राम  सिंह  :

 क्या  श्रावास  ake  संभरण  मंत्री  यह
 बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 सरकार  ने  प्रत्येक  राज्य  के  लिये  गन्दी  बस्तियां  हटाने  की  कितनी  योजनायें  स्वीकृत

 की  हें  ;

 उन  areal  को  पुरा  करने  के  लिये  कितनी  राशि  की  आवश्यकता

 है  ;  mtr

 इन  में  से  कितनी  योजनाओं  पर  प्रत्येक  राज्य  में  काम  हो  रहा  है  ?

 श्रीवास  कौर  संभरण  उपमंत्री  ध्निल कु ० हु०
 :

 से  एक

 विवरण  जिस  में  मांगी गई  जानकारी  दी  गई  है  सभा-पटल पर  रखा  जाता  है  ।  दिखाये प  रि  fare  ४,

 अननन्थ च्  संख्या  ३२].

 fawareat  सम्पत्ति

 १६५३.  श्री  पदम  देव
 :

 बया  परर्वास च्व्जः  तथा  ध्रत्पसंख्यक  कामे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें

 कि

 क्या  यह  सच  हे  कि  2k42  माल  शिमला पर  स्थित  दुकान  संख्या  १३  भाग

 से  नष्ट  हो  गई  कौर  किरायेदार  ने  उस  में  मरम्मत  करा  ली  ;

 क्या  यह  भी  सच  हे  कि  मरम्मत  पर  कुल  खर्चा  लगभग  सात  हज़ार  कौर

 डायन  जनरल  ने  इस  को  स्वीकृति  दे  दी  थी  ;  कौर

 क्या  यह
 भी

 सच  है  कि  अभी  तक  किरायेदार  को  रुपया  नहीं  दिया  गया
 है  ?

 पुनर्वास  तथा  अल्पसंख्यक कार्य  मंत्री  मेहर  चन्द
 :

 जी  हां  ॥

 जी  हां  ।

 मंजूर  की  गई  रकम  का  बिल  अदायगी  के  लिये  २६-११-५७  को  मंत्रालय के  पे  एन्ड

 श्रकाउंट्स  आफिसर  के  पास  ह
 गया

 था
 ।

 मूल

 cm.
 ी  में
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 a  निर्माण wee सहकारी  गहरे

 1१६५४.  श्री  तंगामणि
 :

 क्या  आवास  और  संभरण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  सहकारी  गृह-निर्माण  का  प्रोत्साहन  करने
 के

 लिये  सरकार  क्या  कार्यवाही  करना  चाहती
 है  ?

 आवास  भौर  संभरण  उपमंत्री  अनिल  तू  सहकारी  संस्थायें

 बनाने  कौर  उन  का  विकास  करने  का  काम  वास्तव  में  राज्य  सरकारों  का  है  ।  राज  सहायता  प्राप्त

 औद्योगिक  गृह-निर्माण  site  अलग  अल् पश् माय  वर्ग  गृह-निर्माण  योजनाओं
 के

 भारत  सरकार

 बड़ी  सरल  कौर  mada  शर्तो  पर  सहकारी  गृह  निर्माण  योजनाओं
 को

 पर्याप्त  वित्तीय  सहायता

 देती  हैं  ।  प्रौद्योगिक  श्वमिकों  की  सहकारी  संस्थाओं  को
 मकान  बनाने के  लिये  प्रोत्साहित

 करने  के  लिये  हाल  ही  में  मैसूर  में  हुए  rare  मंत्रियों  के  सम्मेलन  में  कुछ  सिफारिशों  की  गई  हैं  जिन
 पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।  सिफारिशों  की  प्रति  संसद  पुस्तकालय में  उपलब्ध  है  ।

 करघों  कौर  aaal  के  लाइसेंस  देना

 1१६५५.  सरदार  इक़बाल  सिंह  :
 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 g EYV-Y x,  QEYY-XE,  १९५६-५७  और  १६५७-५८  में  अब  तक  पंजाब  श्र

 में  कितने  करघों  श्र  के  लाइसेंस  दिये  गये  हैं
 ;

 इन  में  से  कितने  लाइसेंस  प्रयोग  में  लाये  गये  हें
 और

 कौन
 कौन सी  साथ  लाइसेंसों

 का  उपयोग  नहीं  कर  सकीं

 क्या  इस  बात  का  प्रयत्न  किया  गया  है  कि  लाइसेंस  का  प्रयोग  न  करने  वालों  के  लाइसेंस

 अन्य  समवायों  भ्रमणा  सार्थों  को  दे  दिये  जायें  ;

 क्या  सरकार  ने  कोई  ऐसी  योजना  बनाई  है  जिस  से  भारत  के  उत्तरी  जोन  में  उत्पादन

 बढ़ा  कर  वहां  की  स्थानीय  आवश्यकतायें  पुरी  कर
 दी

 जायें
 ?

 poet  मंत्री
 स

 दुहाई
 :  से  एक  विवरण  जिस  में  मांगी  गई  जान

 कोरी
 दी

 गई  है  सभा-पटल  पर  रखा  जाता  है

 |  (afer  परिशिष्ट  ४,  श्रतुबन्ध  सख्या  ३३].

 पोर्ट  अन्दमान  के  नाविक  विभाग की  श्रमिक  समिति

 डा०  राम  पग  सिंह
 1१६५६

 शी Ho  fao  सहगल

 क्या  श्रम  और  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  पोर्ट  अन्दमान के  नाविक  विभाग  की  श्रमिक  समिति  के  निर्वाचन  श्रक्तूवर

 १९५७ में  नियमित रूप  से

 क्या  सरकार को  पोर्ट  ब्लेयर  के  नवीन  कर्मचारी  संघ
 से

 कोई
 श्रम्यावेदन  प्राप्त

 हुमा  बौर

 यदि  तो  सरकार

 ने  उस  पर  क्या  कार्यवाही की  ?
 ह  A प  एएए

 सल  प्रंग्रेजी  में
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 पेस  उपमंत्री  प्राचीन  :  से
 सरकार  को  एक  शिकायत  मिली  है  कि

 पोर्ट  ब्लेयर  के  नाविक  विभाग
 की

 श्वमिक  समिति  के  निर्वाचन  में  कुछ  बेकायदगियां  हुई  थीं  |  अन्दमान

 are  निकोबार द्वीप  के  मुख्य  aaa  ने  सूचना  भेजी  है  कि  निर्वाचन  औद्योगिक  विवाद  )

 १९५७  के  अनुसार हुए  थे  ।

 निकोबार  दीपों  में  खोपरा  सर  सुपारी

 1१६५७.  डा०  राम  सुलग  fag  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  कार  निकोबार  तथा  अन्य

 निकोबार  द्वीपों  में  खोपरा  कौर  सुपारी  सम्बन्धी  १२३  १९५७  के  तारांकित प्रश्न  संख्या  १८०८

 के

 माग

 श्र  में  जो  जानकारी  देने  का  वायदा  किया  गया  था  क्या  वह  देने  कृपा

 T

 मंत्री  :  भाग  कार  निकोबार  wea  निकोबार  दीपों

 में  खोपरा  कौर  सुपारी  की  कीमत  खरीद  परिश्रमी  बंगाल  सरका
 र

 द्वारा  बताई  गई  कलकत्ता  बाजार  के

 विक्रय  मूल्य  के  आधार  पर  निश्चित  की  जाती  है  ।

 भाग  (4)  सरल  लाभ  FENG  में  सरकार  को  देय

 लगभग  स्वामित्व

 wast  का  रनिकोबर  ट्रेडिंग  कं
 ०  १,  ८८,२५१  ¥§,000  रुपये

 अकाजी  जादवेत  एण्ड  कं०  १,६१,६००  २,०००  रुपये

 जूते  बनाने  का  उद्योग

 1१६५८  श्री  संबंधी  :
 क्या  वाणिज्य

 तथा  उद्योग  मंत्री
 यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 कि  चालू

 वित्तीय  वर्ष  में  सरकार  ने  राज्यों  की
 जेसे

 कि
 मद्रास

 में  जूते  बनाने का  के  लिये

 कितनी  सहायता  दी  ?

 मंत्री  मनु भाई  :  एक  विवरण सभा  पटल पर  रखा  जाता है  ।

 परिशिष्ट  ४,  अनुबन्ध  संख्या  ३४]

 बस्तियों में  प्रपमिप्रण

 1२६५६.  कुमारी  मो०  वेद  कुमारी  :
 क्यां  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  खुदरा
 विक्रेताओं

 की  इस  शिकायत  पर  विचार  करती  है  कि  खाद्यान्न
 के  अतिरिक्त

 जो  वस्तुयें  बन्द
 डिब्बों

 में
 थोक

 विक्रेताओं  से  खरीदते  हैं  उन  में  भी  अपमिश्रण  होने

 पर  उन्हें  ही  दण्ड  दिया  जाता  कौर

 यदि  तो  सरकार  इस  मामले  में
 क्या  कार्यवाही  करना  चाहती

 वाणिज्य  मंत्री  :
 प्रौढ़  भारत  सरकार  को  कोई  शिकायत

 मिली है  ।  राज्य  सरकारों  से  प्रतिवेदन  मांगे  गये  हैं  कौर  प्राप्त  होने  पर  जानकारी  a  समय
 पटल  पर  रखती  जायेगी  |
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 १९५८-५९  के  लियें  विकास  योजनायें

 1१६६०.  श्री  संगण्णा  :  क्यां  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  HIT  करेंगे  कि
 :

 ब्या  यह  सच  है  कि  राज्य  सरकारों  से  कहा  गया  है  कि  वे  अपनी  १९  yo—ve Hy fare की  विकास

 योजनायें उस  कार्यक्रम के  अनुसार  २५  १€  ५७  तक  भेज  दें  जिस  में  यह  अवेक्षित  है  कि  सम्पूर्ण

 योजना  ar  afar  प्रतिवेदन  अगले  वर्ष  जुलाई  तक  तैयार हो

 यदि  तो  क्या  सब  राज्य  सरकारों  से  जानकारी प्राप्त  हो  गई  आर

 प्रत्येक  राज्य  की  विकास  योजनाओं  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं
 ?

 छम  vite  रोजगार  तथा  योजना  मंत्री  के  सभा-सचिव  ल०  ato  :

 al  |

 कभी  तक  निम्नलिखित  क्षेत्रों  १६  LG—AXE  की  विकास  योजनायें  प्राप्त हुई  हैं

 राज्य  अन्य  पश्चिमी  धौर  बिहार  :

 संघ  क्षेत्र  :  हिमाचल  लक्की  श्रमी नदी वी  ate
 उत्तर  पूर्वी

 सीमान्त  प्राधिकरण  |

 इस  अवस्था  में  हम  यह  जानकारी  नहीं  दे  सकते
 ।

 लोदीपुर  समुद्र  तट  पर  रेत

 1१६६१.  श्री  का०  जेना  :  क्या  प्रदान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  उड़ीसा  में  बालासोर जिले  में  चांदीपुर  के  निकट  समूद्र  तट  पर

 कुछ  मूल्यवान रेत  मिली

 मदि  सो  क्या  उस  का  रासायनिक  परीक्षण किया  गया  श्र

 यदि
 तो

 उसका  क्यां  परिणाम  निकला
 ?

 प्रधान  मंत्री  तथा  बेदेशिक-कार्य  मंत्री  जवाहरलाल  जी  नही ं।

 शर  मदन  sera नहीं  होते  ।

 vary  में  श्रमिकों  का  भाग

 1१६६२. श्री
 स०  म०  बनर्ज  क्या  श्रम  कौर  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 बया  देश  में  में  श्रमिकों का  बाग  योजना को  सफल  बनाने के  लिये  इस  के  विरोध  को  समाप्त

 करने  के  लिये  कोई  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 धम  उपमंत्री  झाधिद
 :

 सरकार  का  विचार  है  कि  देश  में  जो  कामिक संघ  हैं

 बे  aga  शत्रुता  को  जानते  हैं  और  यह  भी  जानते  हैं  कि  उसी  के  कारण  पैदा  होने  वाली  कठिनाइयों

 से
 प्रबन्ध

 म
 भाग  नहीं  ले  सकते  हैं  ।  मदि  कार्मिक  संघ  इस  दाता  seat  विरोध  को  समाप्त  करने  का

 Wael Ht  तो  सरकार
 इस  का  स्वागत  करेगी

 ।

 ह  ा  एएए

 मगध  प्रंप्रेजी  में
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 मोटर  परिवहन  श्रमिक

 श्री  दशरथ  देव  :
 क्या  शस

 धौर
 रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 त्रिपुरा में  मोटर  परिवहन  श्रमिकों  की  संख्या  क्या  है  ;

 क्या  मोटर  परिवहन  श्रमिक  सम्मेलन ने  सरकार  के  पास  इस  बारे में  कोई  श्रम्यविंदन

 भेजा कि  उन  की सेवा की  दाँतों  में  सुधार  किया  शौर

 इस  बार ेमें  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही की  है  ?

 fara  उपमंत्री  आबिद  :  २२११  ।

 परिवहन  श्रमिकों  से  उन  की  सेवा  की शर्तों में  सुधार  करने  के  लिये  प्लग  विधान  बनाने

 के  बारे  में  समय  समय  पर  घ्रग्यावेदन  मिलते  रहते  हैं  |

 इस  प्रदान  की  जांच  करने  के  लिये  एक  त्रिपक्षीय  समिति  स्थापित  की  गई  है  ।  उस  का

 ०  मिलने वाला  है  ।

 बागान  श्रमिक  श्रीनिवास

 1१६६४  श्री  दशरथ देव  :  क्या  श्रम  धौर  रोजगार मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि
 :

 क्या  त्रिपुरा  में  किसी  चाय  बागान  ने
 बागान  श्रमिक  अधिनियम

 को  लागू  किया

 किन  किन  चाय  बागान ने  उस  अधिनियम  को  लागू  किया

 अधिनियम  को  लागू  कराने
 में  सरकार ने

 क्या  कार्यवाही  की

 अधिनियम
 को

 लागू  कराने  में  क्या  कठिनाइयां  हैं
 ?

 fora  उपमंत्री  है|  आबिद  :  गौर  )  ह्यू  में  सभी  चाय  बागान

 धीरे  बागान  श्रमिक  श्रषिनियम  लागू  कर  रहे  हैं
 ।

 त्रिपुरा  प्रशासन  ने  एक  मशीनरी  नियुक्त की  है  जो  इस  बात  का  ध्यान  रखेंगी  कि

 भ्र घि नियम  ठीक  प्रकार लागू  हो  ।

 तथा  चिकित्सा  सुविधायें  कुछ  कठिनाइयां पैदा  कर  रही  हैं  क्योंकि  चाय  बागान

 छोटे-छोटे हैं  प्र  उन  की  alas  हालत  अच्छी  नहीं  है  ।

 कोयला  खान  बल् यारा  आयुक्त  (

 कि  नश६९४

 थी  une  सिह  :  क्या  श्रम  श्र  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  यह  सच  हे  कि  मंत्रणा  समिति  ने  कई  बार  जो  सरकारी  लेखा  परीक्षा  प्रतिवेदन  की

 सांस की  ae  तक  कोयला  खान  कल्याण  आयुक्त  उसे  देने से  इंकार  करते रहे

 यदि
 तो  इस

 के
 क्या  कारण

 मूल  धंब्रेजी  में
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 श्रम  saniat  (ait  प्राचीन  :  जी  नहीं  ।

 प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होता

 दिल्लीमें पानी का में  पानी  का  स्तर

 1१६६६.  श्री  रामेश्वर  टाटिया  :
 कया  आवास कौर  संभरण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  भूमिगत  जल  स्तर  को  कम  करने  के  जिस  के  बढ़  जाने  से  दिल्‍ली  में  इमारतों की  नौवें

 खतरे  में  पड़  गई  परब  तक  क्या  कांयं वाही की  गई  है  ?

 श्रीवास  कौर  संभरण  उपमंत्री  (sit  शीतल  कु  ०
 :

 यह  ठीक  नही ंहै  कि

 गत  जल  स्तर  से  इमारतों  की  नीवों  को  खतरा  पेदा  हो  गया  था  ।  उसे  कम  करने  के  लिये  कुछ  aa

 लगाये जा  रहे  हैं  ।  बागीचों  और  बागों  में  नालियां  शादी  को  सुधारने  के  लिये  एक  गहन  सर्वेक्षण

 कियां गया  है  टैक्नीकल  विशेषज्ञों  की  शर  सिफारिशें  मिलने  वाली  हैं  ।

 राजस्थान  में  विस्थापित  व्यक्ति

 ZERY  श्री  प०  ला०  बारूपाल  कया  पुनर्वास  तथा  श्रल्पसंख्यक-कार्य  मंत्री री  यह  बताने  की  झपा

 करेंगे कि  :

 क्यां  यह  सच  है  कि  राजस्थान  के  जिला  गंगानगर  में  बहुत से  शरणार्थियों  की

 १९  १९५७  को  से  भस्म  हो  गईं  ;

 क्या  इस
 सम्बन्ध

 में
 दारणाधियों

 को  सहायता  देने  के  लिये  सरकार
 से

 कोई  प्रार्थना  की
 गई

 सरकार  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कर  रही  झर

 जिन  शरणार्थियों की  दुकानें  जल  कर  भस्म  हो  गई  उन  में  कितने ऐसे  शरणार्थी  हैं

 जिन्हें  पुनर्वास  मंत्रालय ने  व्यापार  करने  के  लिये  कर्जा  दिया  था  ?

 पुनर्वास तथा  श्रल्पसंख्यक-फारये मंत्री  मेहर  चन्द  :  से  (7)  श्री  कर्णी सिंह  जी

 संसद  सदस्य  की  मौत  गंगानगर  के  कुछ  शरणार्थी  दुकानदारों  का  एक  प्रार्थना पत्र  जिन की  दुकानें

 MevoR ATTA में  झाग  से  भस्म  हो  गई  पाया  था  ।  उन्हें  जल्द  सहायता  दिये  जाने  के  लिये  Yoo

 रुपये  की  रकम  अनुदान  के  रूप  में  दी  गई  ।  क्योंकि  सूखा  कौर  रानी  के  मामलों  में  शरणार्थी

 ate
 स्थानीय

 लोगों  के  साथ  समान  बरताव  होता  इस
 लिये

 उन
 लोगों

 को
 राज्य

 सरकार से  इस
 बारे में  ज  करने  के  लिये  सलाह  दी  गई  है  ।

 जानकारी  एकत्रित  की  जा  रही  है  झर  मिलने  पर  सभा  की  मेज  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 दाराब का  आयात

 RRR:
 थी  उठ  ला०  बारूपाल  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 १९५६  से  १९५७  तक  कितने  रुपये  की  ७  शराब  बाहर  से  मंगाई

 ty  भंप्रेजी में
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 डसो  nate  में  कुल  कितने  गैलन  देशी  शराब  भारत  में  तैयार  को  गई  ?

 वाणिज्य  मंत्री  कानूनगो )  :  १९५६  से  जून  REX  तक  कुल  RE, Y,000 ६  soe

 की  दाराब  विदेशों  से  ara  की  गई  ।  उसी  प्रवर्ध
 में  ब्रिटेन  से  आयात  की  गई  शराब  का  मूल्य

 V,2%G,000  रु०  था  ।  जुलाई-अ्रक्तूबर  १९५७  की  अवधि  में  हुए  के  ग्रांकड़े  प्रभी  उपलब्ध

 नहीं हैं  ।

 ठीक  ठीक  जानकारी  उपलब्ध  नहीं  है
 ।

 सुन्दरी  फर्ट्लाइज्स  एण्ड  केमिकल्स  लिमिटेड

 शौ  स०  Ho  wast

 ११६६८.  at  घोषाल

 कया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 १९५७  को  समाप्त  होने  वाले  वर्ष  में  सुन्दरी  फर्टीलाइजस  एण्ड  केमिकल्स  )

 लिमिटेड ने
 ४

 करोड़  रुपये  से  अधिक  मुनाफा  कमाया  है  ;

 यदि  तो  मुनाफे  का  कितना  भाग  उस  के  कर्मचारियों में  बांटा  गया
 कौर

 किस  प्रकार ?

 मंत्री  arg J
 :  ३१  Vey  को  समाप्त

 होने  वाले
 वर्ष

 में  ४

 करोड़ '  रुपये  से  कुछ  अधिक  सकल  लाभ  प्राप्त  हुआ  |

 पौर  लाभांश के  रूप  में  कर्मचारियों  में  लाभ  का  कोई  नहीं  बांटा  जा  रहा  है  ।

 2eY9F में  १६  लाख  रु०  का  तथा  भुगतान  स्वीकृत  किया  गया  इस  में  से  १२  लाख

 रुपये का  भुगतान  नकद  दिया  जाना  था  कौर
 ४

 लाख  रुपये  कमेंचारियों  की  भविष्य  निधि  में  पर्याप्त

 वृद्धि करने  के  लिये  उपयोग  करने  के  हेतु  था  ।

 अमोनियम  नाइट्रेट

 रघुनाथ fag  :
 1१६७०.  थी  gata  हासिल

 श्री  स०  चल  सामन्त

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  कया  यह  सच  है  कि  रूस  सरकार

 नें  भारत को  ३०,०००  टन  अमोनियम  नाइट्रेट  देने का  वायदा  किया है
 ?

 वाणिज्य  मंत्री  कानूनगो  )
 :

 रूस  सरकार ने  o—2Y  हजार  टन  अमोनियम  नाइट्रेट

 देने  को  कहा  है  ।

 मशीनों  शौर  wear  सामग्री  का  श्यामा

 कि  इन

 सरदार  इकबाल
 सिह

 :  कया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग

 EXU-NG F eT में  श्री  मशीनों  श्र  अन्य  सामग्री  के  यात  पर  कुल  कितनी

 wafer  खच  की  गई  ;  शौर

 उसी  श्रवषि  में  विलास  वस्तुओं के  आयात  पर
 कितनी  राशि  खर्चे

 की  गई
 ?

 मल  अंग्रेजी में
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 वाणिज्य  मंत्री  :  Yee. o4  करोड़  रुपये  ।

 बस्तियों  को  अलग  श्रेणी  में  नवदीं  रखा  जाता  VEX  में  इन  घस्तुसओं के लिये के  लिये

 जो  लाइसेंस दिये  उन  की  संख्या  बहुत  कम  थी  |

 छोटे  पैमाने  के  उद्योग

 1१६७२.  श्री  प्र०  र०  देव  :  क्या  वाणिज्य  TAT  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  दिल्‍ली

 में  हाल  ही  में  छोटे  पैमाने के  उद्योगों  सम्बन्धी  बोर्ड  की  जो  बैठक  हुई  उस  का  क्या  परिणाम  निकला

 और  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  के  लक्ष्यों  की  प्राप्ति  के  लिये  क्या  नीति  निर्घारित  की

 उद्योग  मंत्री  मनु भाई  १९  १९५७  के  तारांकित प्रश्न  संख्या  9X F के

 उत्तर में  छोटे  पैमाने के  उद्योगों  सम्बन्धी  बोर्ड  की  नवीं  बैठक  का  कार्यवाही  जिस  में  बो  से

 सिफारिशें  सभा-पटल  पर  रखा  जा  चुका  है  ।

 द्वितीय  पंच  वर्षीय  योजना  के  निर्धारित  लक्ष्यों  को  पुरा  करने  कै  लिये  बोर्ड  नीति  नहीं

 बनाता  ।  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  के  विकास  कार्य  क्रमों  को  सफलतापूर्वक  लागू  करने  के  लिये  उस

 ने  fart  सिफ़ारिशों  की  हैं  ।  इन  सिफारिशों  पर  सरकार  विचार  कर  रही  है  ।

 es  oe

 सभा  का  कायें

 खी  fro  Fo  :
 सभा  का  कार्य  प्रारम्भ  होने  से  में  इस  पक्ष

 के  कुछ  सदस्यों  की  भोर  से  यह  aaa  करना  चाहता  हूं  कि  जीवन  बीमा  निगम  के  विनियोगों

 संबंधी  श्री  फीरोज  गांघी  के  प्रस्ताव  पर  चर्चा  के  लिये  समय  बढ़ा  दिया  जाये  ।

 प्रिय  महोदय
 :

 जब  उस प्रस्ताव पर  चर्चा  हो  तब  तक  उन्हें  प्रतीक्षा करनी  चाहिये  ।  चर्चा

 प्रारम्भ  होने  पर  समय  बढ़ाने  का  प्रश्न  सभा  के  समक्ष  रखा  जा  सकता  है  घौर  उसी  समय  समय  घटाया

 अ्रथवा  बढ़ाया  जा  सकता  है  |

 ee

 अतारांकित
 प्रशन  संख्या  ५६  के  उत्तर  की  शुद्धि

 सुचना  धौर  प्रसारण  मंत्री
 :

 लोक  सभा  में  १७  १९४७ को  पूछे  गमे

 अतारांकित
 सख्या

 ५६
 के  उत्तर  में  सभा  को  बताया  गया  था  कि

 १९५५-५६  तथा
 १९४६-१७

 में
 २,३००  तथा  १०००  सामुदायिक  रेडियो  सेट  पंजाब  राज्य  को  दिये  गये  थे  ।  परन्तु  ठीक

 स्थिति  इस  प्रकार है  कि  FEXY—UE  में  पंजाब  सरकार  को  २,३००  रेडियो  सेट  देने  के  आदेश दिये  गये

 थे  परन्तु  केवल  ४००  रेडियो सेट  दिये  गये  ।  शेष  १,  o¢  रेडियो सेट  तथा  PEK K—Y  के  लिये  दिये

 गये  १०००  रेडियो  geue—o A faa maz में  दिये  गये  हैं  ।

 ERLE में  पेप्सू को
 ३१०  रेडियो

 सेट  दिये  गये  थे
 |

 पेप्सू
 na

 पंजाब  राज्य  में  मिला  दिया

 गया है  |

 मिल  अंग्रेजी  में
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 सभा-पटल  पर  रखे  गये  पत्र

 खाद्य  ध्रपमिश्रण  रोक  नियमों  में  संशोधन

 पस् विस् पिय  मंत्री  कर मरकर )
 :

 में  खाद्य
 ग्रामीण  रोक  १९५४  की  बारा

 २३  की  उपधारा
 (२)  के  अन्तर्गत  खाद्य  अपमिश्रण रोक  peys  में  कुछ  संशोधन  करने  वाली

 निम्नलिखित  श्रधिसूचनाशं की  एक-एक  प्रति  सभा-पटल पर  रखता  हुं  ।

 (१)  दिनांक २५  RENE  का  एस०  करार  करो  संख्या  VEL | |

 (२)  दिनांक २६  PEXS  का  एस०  ग्राम  को  स्पा

 (३)  दिनांक  २८  १९५६  का  एस०  श्रार०  करो  संख्या  २२१४  |

 में  रखी  गई  ।  देखिये  संख्या  एल  ठी-४३६/५७]
 समवाय  सरकार  सामान्य  नियमों  शोर  प्रपत्रों  का  संशोधन

 उपमंत्री  ब०  रा०  भगत )  :  में  समवाय  afar,  PENS  की  घारा  ६४२  की

 धारा  (३)  है श्रन्तगेंत  समवाय  सरकार  सामान्य  नियमों  ake  प्रपत्रों  PENS  में  कुछ

 संशोधन
 करने  वाली  दिनांक

 ७  १९५७  की  श्रघिसूचना  संख्या  एस०  ग्राम  ग्रो०  ESA)

 की  एक  प्रति  सभा-पटल  पर  रखता  हूं  ।

 में  रखी  गई  ।  देखिये  संख्या  एल  टो-'४०/५७

 ie  conti

 अचल सम्पत्ति  अधिग्रहण  तथा  अजन
 )

 विधेयक
 *

 आवास  तथा  संभरण
 मंत्री  य ०्च ठ  में  प्रस्ताव  करता  हैं  कि  सचल

 संपत्ति  धषिग्रहण  तथा  aaa  PEXR  Fata  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्था-

 पित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।

 treat महोदय  :  यह  है  :

 सम्पत्ति  प्र वि ग्रहण  तथा  PEYXR  में  थ्र्नेतर  संसोधन  करने

 वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  |
 om)

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 श्री  क०  ष्छ्ठ
 रेड्डी

 :
 में  विधेयक  को पुरःस्थापित करता  हूं  ।

 id a

 संघ  उत्पादन-शुल्क  विधेयक  और
 सम्पदा-शुल्क  तथा  रेलवे

 यात्री  किरायों  पर  कर  विधेयक

 महोदय :  सभा  में  श्री  संघ  उत्पादन-शुल्क  विधेयक  REX,  दौर  सम्पदा

 शुल्क  तथा  रेलवे  यात्री  किरायों  पर  कर  १€ ५७  पर  विचार  होगा  ।  सामान्य  चर्चा

 के  लिये  ३-३०  घंटे  में  से  १  घंटा  १६  मिनट  समाप्त  हो  चुके  हैं  ।  खण्डवार  चर्चा  तथा  तृतीय  वाचन  के

 लियें  ३०  मिनट  रखे  गये  सेठ  सिंह  अपना  भाषण  जारी  रखें  |

 सेठ  सिंह  श्रेय  जो  एक्साइज  ड्यूटी  के  बंटवारे  का  बिल

 हमारे  सामने  पेदा  है  उसका  में  स्वागत  करता  हूं  ।  यह  बिल  फाइनेंस  कमीशन  की  रिपोर्ट  के  राडार  पर

 पेश  किया  गया  है  ।  लेकिन  हमें  इस  बात  का  अफ़सोस  है  कि  जो  पहले
 ४०

 फीसदी  एक्साइज  ड्यूटी

 डिस्ट्रीब्यूटर होती  थी  उसको  २४५  फीसदी कर  दिया  गया  है  ।
 इस  तक  तीन  चीज़ों  की  एक्साइज

 मूल  अंग्रेजी
 में

 ।

 प्राप्त  के  ग्र पा धारण  गजट  भाग  अनुभाग  २,  दिनांक  83-2 5-k9  में  प्रकाशित  ॥



 २६३४  संघ  उत्पादन-दुल्  विधेयक  ate  १३  rea

 सम्पदा-शुल्क  तथा  रेलवे  यात्री  पर  कर

 विधेयक

 [as  भल

 ड्यूटी  का  बटवारा  होता  चार  ग्रोवर  चीज़  बढ़ा  दी  गयी  हैं  ।  भ्रम  गवर्नमेंट को  २९  करोड़  रुपया

 स्टेट्स
 को

 देना  होगा  जब  कि  वह  पहलें  २२  करोड़  देती  थी  ।  लेकिन  स्टेट्स  की  जो  फाइनेंस  की  मांग

 है  वह  इससे  पूरी  नहीं  हो  सकती है
 ।

 प्रति  तो  यह  होता  कि
 जो  ४०

 परसेंट  पहले  दी  जाती  थी  वही

 दी  जाती  लेकिन  जरगर  फाइनेंस  कमीशन  की  यह  रिपोर्ट  है  कि  बजाये  ४०  के  २४५  परसेंट दिया

 तो
 मुझे  उसमें  कोई  ऐतराज  नहीं  क्योंकि  सेंटर  से  स्टेट्स  को  दूसरे  महकमों  पंचवर्षीय

 योजना  में  और  डेवेलपमेंट  के  कामों  में  सहायता  मिलती  है
 ।

 सेंटर  की  आमदनी  कौर  स्टेट्स  की
 दनी

 करीब  करीब  बराबर  है
 ।

 ऐसी  सूरत  में  सेंटर  का  यह  फर्जे  है  कि  जो  स्टेट्स  उससे  सम्बन्ध

 रखती  हें  उनको  हर  तरह  की  सहायता  दी  जाये  ।.

 में  इसका  भी  स्वागत  करता  हूं  कि  स्टेट्स  को  सेंटर  को  लोन  देने  थे  उनकी  fata  १५  श्र

 ३०  बरस  कर  दी  गयी  है
 ।

 इसके  अलावा
 जो

 इनकम  टैक्स  ५५  परसेंट  राज्यों को  मिलता  था  az

 ६०  परसेंट  कर  दिया  गया  है  ।

 लेकिन  एक  बात  मेरी  समझ  में  नहीं  श्रायी
 ।

 फाइनेंस  कमीशन  ने  अपनी  रिपोर्ट  में

 तम्बाकू  कौर  टेक्सटाइल  मिल्स  के  कपड़े  पर  एक्साइज  ड्यूटी  लेने  की  सिफारिश  की  थी  ।  मुझे  अफ़सोस

 है  कि  मिल  वाला  पर  सेल्स  टेक्स  के  बजाये  एक्साइज  ड्यूटी  नहीं  लगायी  गयी  है  ।  इस  मामले को

 हम  लोग  पिछले  कई  वर्षों  से  पेश  करते  करा  रहे  हैं  कि  कपड़े  पर  सेल्स  टैक्स  होनें  की  वजह  से  राज्यों

 को  काफी  नुकसान  हो  रहा  है  वेंकी  जो  कपड़ा  बेचने  वाले  हें  वे  गलत  नामों  से  कपड़ा  लाते  हैं

 सेल्स
 टेक्स

 न
 देकर  उसे  बेच  देते  हैं  ।  इसी  प्रकार  इनकम  टैक्स  में  अपना  हिसाब  कुछ  का

 कुछ  दिखाते  हैंश्नौर  स्टेट्स  को  नुक्सान  होता  है  ।  इस  प्रकार  राज्यों करोड़ों

 रुपये  का  नुकसान  हो  रहा  है  ।  at  अ्रफसोस  है  कि  जो  तमाम  देश  की  मांग

 थी  कि  कपड़े  पर  सेल्स  टेक्स  के  बजाये  एक्साइज  ड्यूटी  लगायी  जाये  वह  प्रभी  तक  नहीं  लगायी  गयी

 मुझे  ara  है  कि  हमारे  फाइनेंस  मिनिस्टर  साहब  इस  बात  पर  गौर  करेंगे  प्रौर  जल्दी  से  जल्दी  इस

 तरह  का  बिल  लायेंगे  जिससे  कपड़े  पर  वजाये  सेल्स  टेक्स  के  एक्साइज  ड्यूटी  लगायी  जाये  ।  में  इन

 शब्दों  के  साथ  इस  बिल  का  स्वागत  करता  हूं  शौर  करता  हूं  कि  फाइनेंस  मिनिस्टर  साहब

 स्तान  के  व्यापारियों  की  बरसों  की  इस  मांग  पर  ध्यान  देंगे  कि  कपड़े  पर  सेल्स  टेक्स  के  बजाये  एक्साइज

 डयूटी  लगायी  जाये  कौर  ऐसा  करने  के  लिये  जल्दी  से  जल्दी  एक  बिल  लायेंगे  कौर  सबको  राहत  देंगे  ।

 fat  बर्मन  बिहार--रक्षित--श्रनुसूचित  जातियां )  माननीय वित्त  मंत्री  ने  कहा

 कि  हमें  इस  विधेयक  के  उपबन्धों  को  स्वीकार  कर  लेना  चाहिये  क्योंकि  यह  विधेयक  वित्त  आयोग

 की  सिफारिशों  पर  आधारित  है  ।  साथ  ही  साथ  उन्होंने  यह  भी  कहा  कि  इन  सिफारिशों  के  अतिरिक्त

 यदि  हमने  श्र  सिफारिशों  को  क्रियान्वित  किया  तो  उससे  आगामी  waar  १५  वर्ष  तक  वित्तीय

 स्थिति  बड़ी  कठिन  हो  ।  परन्तु  हमने  ale  के  समाचारपत्रों  में  पढ़ा  है  कि  वित्त  मंत्री ने  राज्य

 पालों  के  सम्मेलन  में  कहा  है  कि  राज्यों  को  पर्याप्त  रियायतें  दी  गई  हैं  ate  राज्यों  को  केन्द्र  से  इससे

 अ्रधिक  सहायता  की  ara  नहीं  करनी  चाहिये  ।  में  इसी  के  बारे  में  कुछ  कहना  चाहता  हूं
 ।

 श्नायोग  के  प्रतिवेदन  को  देखकर  यह  पता  लगता  है  कि  उसके  यत  तीन  भाग  हैं
 ।

 पहला

 यह  है  कि  आयकर  ५०  प्रतिशत से  ६०  प्रतिशत  कर  दिया  गया  है  ।  में  माननीय  वित्त  मंत्री  से  जानना

 चाहता  हूँ
 कि

 art  कर  में  जो
 to

 प्रतिशत  वृद्धि  की  गई  है  इसमें  से  राज्यों  का  seer  कितना  होगा  तभी nn

 मिल  अंग्रेज  में
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 )
 विधेयक

 तो  उदारता  से  ग्रांट  कहा  जा  सकता  है  ।  केन्द्र  चाहता  है  कि  राज्य  सरकारें  स्वास्थ्य

 दिक्षा  तथा  राष्ट्र  बिकास  की  अपनी  योजनाकारों  के  लिये  अपनी  बावड़ियों  का  उपयोग करे  प्रौर  केन्द्र

 सरकार  ये झ्रादा
 न

 करे
 ।
 मेरे  विचार

 से
 इसका  राज्यों  के  राष्ट्र  विकास  विभाग

 पर
 बुरा

 प्रस ९

 पड़ेगा  ।

 अनुदान  १६  करोड़ से  ४०  करोड़ रुपये  कर  दिये  गये  हैं  ।  इस  समय  ग्रनुदा भ्  के  अन्तर्गत

 वाले  सभी  विषों  के  सम्बन्ध  में  नहीं  बताया  जा  सकता  है  परन्तु  एक  से  उदाहरण  दिये  जा  सकते  हैं
 ।

 पंजाब तथा  बंगाल  को  सीमान्त  राज्य  होने  के  कारण  कुछ  अनुदान  दिये  जाते  हैं  जो  उचित  है
 ।  खाद्यान्न

 उपायों  आन्दोलन  के  सम्बन्ध  में  राज्य  तथा  केन्द्र  दोनों  की  जिम्मेदारी  है  इसलिये  यह  धनराशि

 की  वृद्धि उचित  ही  है  ।

 उत्पादन  शुल्क  घटा  कर
 ४०

 से  २५  प्रतिशत  कर  दिया  गया  है  जिसके  लिये  कहा  जाता  है  कि

 प्रथम  सूची  में  बहुत  से  कर  बढ़ा  दियें  गये  हैं  इसलिये  इसको  कम  कर  दिया  गया  है  ।  मेरे  विचार  से

 राज्यपाल  सम्मेलन  में  माननीय  वित्त  मंत्री  का  यह  कहना  कि  राज्यों  को  उदारता  से  धन  दिया  गया

 है  ठीक नही ंहै  ।  क्योंकि  सभी  वृद्धि  जो  की  गई  है  वह  उत्पादन  शुल्क  में  पूरी  कर
 दी

 गई  ।  में  समझता

 हूं  कि  राज्य  बड़ी  कठिन  स्थिति  में  पड़  गये  हैं  ।

 ठाकुर
 दास

 arta  पीठासीन

 में  यह  बता  देना  चाहता  हूं  कि  मेरे  राज्य  पश्चिमी  बंगाल  में  राजस्व  मुख्यतया  भू राजस्व  से

 था  ।  परन्तु  अब  भू  राजस्व  की  स्थिति  बड़ी  खराब  हो  गई

 कुछ  दिन  पूर्व  के  विधान  से  कृषि  array  भी  समाप्त  हो  गया  है
 ।

 देहाती
 क्षेत्रों

 में
 अधिक

 कृषि  भूमि  अब  नहीं  रह  गई  है  जिसके  फलस्वरूप  यह  कर  भी  कम  उगाया  जाता  है  ।  मेरा  अरपना

 विचार  है  कि  कुछ  समय  पश्चात्  कृषि  आय-कर  एक  दम  समाप्त हो  जायगा  ।

 राज्यों को  मदिरा  से  पर्याप्त  are  हो  जाती  है  ।  परन्तु  wad  मद्यनिपेघ  कर  के  राज्यों  को

 उससे  भी  वंचित  कर  दिया  ae  साथ  ही  ay  यह  भी  कहा  कि  राज्यों  को  ग्रेनेड  साधनों  से  अपनी

 योजनायें  पूरी  करनी  चाहियें  ।  इन  तीन  स्थानों  से  ही  राज्यों  को  राय  होती  थी  जो  श्री  समाप्त  प्रायः

 हो  गई  है  ।

 केन्द्र  ने  अपना  राजस्व  बढ़ाने  के  लिये  बहुत  सी  शक्तियां  लें  ली  हें  शौर  इसीलिये  वित्त  मंत्री

 से  धन  मांगने  पर  उन्हें  यह  नहीं  कहना  चाहिये  कि  राज्यों  को  पर्याप्त  रियायतें  दे  दी  गई  हैं  उन्हें

 केन्द्र  से  ौर  सहायता  की  तराशो  नहीं  करनी  चाहिये  ।  में  चाहता  हूं  कि  माननीय  मंत्री  हमें  बतायें  कि

 अयोग  की  सिफारिशों  के  फलस्वरूप  राज्यों  को  कितनी  कितनी  धनराशि  दी  जायेंगी  ।

 श्रीमती  इला  पालचोघरी  :  यह  सभी  जानते  हैं  कि  सरकार  को  करारोपण

 करने  का  अधिकार  है  तथा  करारोपण  द्वारा  इकट्ठी  की  गई  धनरादि  के  वितरण  करने
 की

 दारी  भी  सरकार  की  है  ।
 में  राज्य  के  बारे  में  कुछ  कहूंगी  ।  राज्यपालों  के  सम्मेलन

 में  वित्त  मंत्री  ने  बताया  कि  वित्त  आयोग  ने  राज्यों  के  प्राय  के  साधनों  के  लिये  पर्याप्त  व्यवस्था  कर

 a  है  ait  इसलिये  उन्हें  केन्द्रीय  सरकार  से  धनराशि  की  मांग  नहीं  करनी  चाहिये  ।  मेरा  यह

 सुझाव  है  कि  हमें  इस  मामले  में  आस्ट्रेलिया  का  WTeel  सामने  रख
 कर

 काम  करना
 वहां

 मूल  ५ अंग्रेंजी  में

 300
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 इला  पाल चौधरी

 पर  राज्य  केन्द्र  कों  अपनी  समस्यायें  बताते  हैं  केन्द्र  उन्हीं  के  अ्रनुसार  उनको  सुलझाता  है  कौर

 उसी  के  भ्रनुसार  धन  का  वितरण  करता  है  ।  में  समझती  हुं  कि  हमें  भी  राज्यों  की  श्रावइ्यकताग्रों को

 समझ  कर  धन  वितरण  करना  चाहिये  जिससे  राज्य  भी  अपनी  योजनाश्रों  का  समुचित

 रूप  में  कर  सकें  ।

 fet  वित्त  आयोग  ने  यह  निर्णय  किया  है  कि  कुल  a  कर  राजस्व  में  से  ६६  प्रतिशत  राज्यों

 को  देना  चाहिये  |  इस  ६६  प्रतिशत  का  Co  प्रतिदिन  जनसंख्या  के  ग्राघार  पर  राज्यों  में  वितरण हो

 जाना  चाहिये  तथा  दल  १०  प्रतिशत  एकीकरण  के  झ्राधार  पर  वितरित  होना  चाहिये  ।  इस  गणना से

 पश्चिमी  बंगाल
 को  ११  २५  प्रतिशत मिलने  के  स्थान  पर  १०  ८  प्रतिशत  मिलेगा  जो  कि  बहुत  कम

 होगा

 वित्त  आयोग  ने  परिश्रमी  बंगाल  में  art  वालें  शरणार्थियों  पर  विचार  नहीं  किया  है  ।  यद्यपि

 यह  ठीक  है  कि  शरणार्थी  समस्या  पर  केन्द्रीय  सरकार  धन  व्यय  करती  है  परन्तु  जब  किसी  छोटे  राज्य

 में  बहुत  बड़ी  संख्या  में  मनुष्य  घुस  ०५, अय  तो  यह  निश्चित  है  कि  उस  राज्य  की  बर्थ-व्यवस्था  गड़बड़

 जायगी  |  वित्त  अयोग  को  इस  पर  भी  ध्यान  देना  चाहिये  था  ।  इसीलिये  में  भी  यही  चाहती  थी

 कि  इस  विधेयक  को  प्रस्तुत  करने  से  हमें  वित्त  आयोग  की  सिफारिशों  पर  चर्चा  करने  का  a

 सर  दिया  जाना  चाहिये  था  ।  में  माननीय  वित्त  मंत्री  से  भ्रनुरोध  करती हूं  कि  वह  इस  सुझाव  धर

 विचार  करें  कि  राज्य  केन्द्र  से  ौर  अधिक  धन  की  प्राशि  न  करें  ।

 में  जानना  चाहती हं  कि  राज्यों  के  क्या  साधन  हैं  जिनसे  वह  अपनी  योजना  के  लिये  घन  की

 व्यवस्था  हमें  मद्यनिधेध नहीं  करना  चाहिये
 ।

 मदिरा  से  पर्याप्त ग्राम  हो  सकती है  ।  प्रौढ़  ऊंचे

 मूल्य  होने के  कारण  लोग  उसको  पीने  मे ंभी  दस  बार  सोच  विचार  करेंगे  |  इस  प्रकार  एक  तीर

 से  दो  faa  करेंगे  ।

 मेरा  दूसरा  सुझाव  है  कि  करारोपण  व्यवस्था  को  कठोर  बना  कर  भी  हम  घन  अधिक  लें  सकते

 मैसुर  राज्य
 ने  इसका  प्रयोग  किया  कौर

 वह
 निधि  बढ़ाने  में

 सफल
 हमें  केन्द्र  में  थी  इसका  प्रयोग

 करना  चाहियें  |

 कुछ  राज्यों  की  कुछ  जेसे  उत्तर  प्रदेश  की  रिहांद  योजना  तथा  बंगाल  की  फेंका

 के  लिये  केन्द्र  को  अ्रधिक  धन  देना  चाहिये  जिस  से  इन  गोजनाग्रों  को  पुरा  किया  जा  सके  प्रौढ़

 राज्यों का  राजस्व  बढ़  सके  ।  यदि  केन्द्र  इस  नीति  कि  राज्यों  की  योजनाश्रों  का  विकास न

 होने  को  ही  रखा  तो  में  समझती  हूं  कि  राज्यों  को  बड़ी  कठिनाई  उठानी  पड़ेगी  ।

 रेलवे  कर  के  बारे  में  एक  सदस्य  ने  कहा  कि  यद्यपि  रेलों  का  विद्युतीकरण  ठीक  है  परन्तु  यह  उस

 समय  नहीं  किया  जाना  चाहिये  जब  कि  राज्यों  में  पिछड़े  वर्गों  का  विकास  करना  हो  ।  मेरा यह  कहना

 है  कि  हमें  बंगाल  की  रेलों  का  विद्युतीकरण  wae  करना  चाहिये  क्योंकि  इससे  रेलवे  का  राजस्व

 बढ़ेगा  ।  पश्चिमी  बंगाल  का  प्रदा  इसमें  ६.  ३१  प्रतिशत  रखा  गया  है  जब  कि  मद्रास  का  प्रश  ६.  ४६

 प्रतिशत  रखा  गया  है  ।  बंगाल की  अपनी  बहुत  समस्यायें  हैं  इसलिये  मेरी  swear  है  कि  उन  समस्या यों

 विचार  किया  जाना  चाहिये  |

 श्री  घोषाल  :  मेरा  भी  यही  मत  है  कि  हमें  वित्त  आयोग  के  प्रतिवेदन  को

 सभा-पटल
 पर

 रखना  चाहिये  था  att  उसके
 पश्चात्‌

 इन  विधेयकों  को  प्र:स्थापित  करना

 मल  ast  में
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 en  तथा  रेलवे  यात्री  किरायों  पर  कर

 )  विधेयक

 था
 ।
 में  भी  बंगाल  के  सम्बन्ध  में  ही  कुछ  कटना  चाहता  हूं  ।  बंगाल  सदा  से  पिसता  पाया  इसके  कई

 उदाहरण  मिलते  PEQRY  में  कर  जांच  समिति  से  rg  ३४  तक  संयुक्त  संसदीय  समिति  द्वारा  केन्द्र

 तथा  राज्य  के  अंशों  पर  विचार  प्रीत  में  मामला  सर  फोटो  नमियेर  को  १९३६  में  सौंप  दिया

 गया  |  नमिग्रेर  समिति  नें  को  वितरण  का  झ्राघार  माना  परन्तु  फिर  भी  १५

 १९४७ से  ३१  R&Xo  तक  कर  राजस्व  का  वितरण  इस  प्रकार  हम्ना

 बम्बई  ११  प्रतिशत

 मद्रास  9c  ”

 पश्चिमी  बंगाल  १  म

 उत्तर  प्रदेश  १६  el

 मध्य
 प्रदेश  ै

 पजाब  4  1.0

 दे  ह बिहार

 उड़ीसा  ह

 ग्रासिम  ह

 PE VG—VE  के  लेखों  से  यह  पता  लगता  है  कि  विभाजन  के  रचा  पश्चिमी  बंगाल  को  कितनी

 कठिनाइयों का  सामना  करना  पड़ा

 वितरण  योग्य  निधि

 में  राज्यों का  राज्य का  प्रति दा तता

 मे ं)  में  )

 रुपय
 ~

 &  84  रुपय  २३.  ९१ बम्बई  दे  %,R0

 पश्चिमी  बंगाल  ३०.७ र  )  v0  द  Ro  ८३

 मद्रास  5,&o  द  BRE  ह  &  2.24%

 उत्तर  प्रदेश  ENR  कक  BAR  y)  2195.0  0G

 पंजाब  ६७  य  २.६१  1.0  ७१.१२

 बिहार  {58  द  ५,८६२  ह  FRW-wv

 असाम  ?  द  २०

 मध्य  प्रदेश  Rey. ey

 ok aU  RE

 उडीसा-धशणणथ

 इस  तालिका  से  ag  पता  लग  जाता  है  कि  कुछ  राज्यों  ने  आयकर  दिया  कम  जब  कि  उनको

 अधिक  धन  मिल  गया  at  बंगाल  द्वारा  अधिक  धन  दिये  जाने  पर  भी  कम  धन  ही  मिला  ।  संविधान

 बनाते  समय  श्री  नलिनी  सरकार  के  सभापतित्व  में  एक  समिति  बनाई  गई  जिसने  जन  संख्या  के

 आधार  पर  वितरण  स्वीकार  किया  ।  श्र  बंगाल  का  भ्रंश  कम  कर  दिया  गया  |  परन्तु  श्री  देशपांडे

 ने  ZeXo  में  इसको  फिर  बढ़ा  दिया  ।  प्रथम  वित्त  ग्रा योग  की  सिफारिश  पर  नियोगी  पंचाट  दिया

 गया  जिसके  द्वारा  पश्चिमी  बंगाल  का  १३.५  प्रतिदिन  से  कम  करके  ११.२५  प्रतिशत  कर

 दिया  गया  |
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 शल्क  तथा  रनवे  यात्री  किरायों  पर  कर

 विधेयक

 [at

 द्वितीय  वित्त  झ्रायोग  के  समक्ष  पश्चिमी  बंगाल  सरकार  ने  एक  ज्ञापन  प्रस्तुत  जिसमें

 अंग्रेज  के  काल  से  अब  तक  का  कर  वितरण  इतिहास  दिया  गया  था  ।  कौर  अपनी  कठिनाइयां  बताई

 गई  थीं  ।  पौर  प्रार्थना  की  गई  थी  कि  यदि  कर  राजस्व  का  वितरण  जनसंख्या  के  पर  करके

 परिश्रमी  बंगाल  को
 कम

 धन  दिया  गया  तो  राज्य
 का

 विकास  असम्भव  हो  जायेगा  ।  परन्तु  फिर  भी

 उनकी  कोई  बात  नहीं  सुनी  गई
 ।

 अरब  उन्होंने  कुछ  करो  रोपण  प्रस्तावों  को  विधान  सभा  के  साथ  किया

 है  जिसके  कारण  छोटी  सिंचाई  योजनायें  भी  पुरी  नहीं  हो  सकेंगी  ।  wet  मेरी  प्रार्थना है  कि  वित्त

 मंत्री  पश्चिमी  बंगाल  की  भ्रनुदानों  को  बढ़ाने  पर  पुनः  विचार  करेंगे  ।

 बता श्री  न०  राठ  मुनि स्वामी  इस  विधेयक  पर  कुछ  कहने  से  पहले  में

 देना  चाहता  हूं  कि  वित्त  आयोग  की  सिफारिशों  पर  वित्त  मंत्री  ने  पुरी  तरह  ध्यान  नहीं  दिया  है  ।  यदि

 कह  इन  पर  ध्यान  देते  तो  मेरा  विचार  है  कि  इन  सिफारिशों  को  इस  प्रकार  स्वीकार नहीं  किया  जाता

 कि
 कहीं  कुछ

 भी
 परिवर्तन

 न  ।
 मेरा  विचार  है  कि  हमें  इन  सिफारिशों  पर  किसी  विशेषज्ञ  की  राय

 लेनी  चाहिये  थी  ।

 संघ  उत्पादन  शुल्कों  के  सम्बन्ध  में  वित्त  योग  ने  है  कि  यदि
 ४०

 प्रतिशत  की  व्यवस्था

 रखी  जाती  तो  राज्यों  को  कम  धन  मिलता  |  अब  २४  प्रतिशत  की  व्यवस्था  रखने  से  उनको  ग्रसित

 निधि  मिलेगी  क्योंकि  सामग्रियों  की  संख्या  जिन  पर  उत्पादन  शुल्क  का  oer  मिलेगा  बढ़ा  दी  गई  है  ।

 झर  इसलिये २५  प्रतिशत sear  कर  दिया  गया
 ।

 परन्तु  यह  कारण  पर्याप्त  नहीं  है
 ।

 हमें  वित्त  मंत्री

 के  द्वारा  पौर  कारण  बताये  जाने  की  प्यारा  है  ।

 उत्पादन  शुल्क  के  वितरण  के  सम्बन्ध  में  सभा  राज्यों  ने  सुभाव  दिए  परन्तु

 केन्द्रीय  सरकार  ने  कोई  सुझाव  नहीं  दिया  |  केन्द्रीय  सरकार  पर  संघ  क्षेत्रों  का  उत्तरदायित्व  है  इसलिये

 उसको  भी  भ्र पने  सुझाव  प्रस्तुत  करने  चाहिये  थे  ।  मेरा  विचार  है  कि  हमें  केन्द्रीय  सरकार  की  बातें

 भी  इस  बारे  में  पता  लगनी  चाहिये  थीं  ।  मेरा  विचार  है  कि  वित्त  ग्रा योग  यदि  जनसंख्या  को  वितरण

 का  आधार  बनाती  तो  भी  प्रतिशतता  २३४५  प्यार  २५
 नहीं  कराती

 ।
 वित्त  आयोग  ने  इसको

 माने  ढंग  से  निश्चित  कर  दिया  है  ।

 सम्पदा  शुल्क  तथा  रेलवे  यात्री  किराये  पर  कर  विधेयक  के  बारे  में  में  कहना  चाहता  हूं  कि

 सम्पदा  शुल्क  के  सम्बन्ध में  १९५३  में  प्रीमियम  बनाया  गया  था  ate  उसी  के  ऑ्राघार  पर  वितरण

 किया जा  रहा  है
 ।

 यही  इनके  वितरण  का  सिद्धान्त  है  कि  द्वारा  बनाये  गये
 अधिनियम

 के
 आधार

 पर  ही  इनका  वितरण हो  सम्पदा शल्क  शौर  यात्री  किराया  कर  को  एक  साथ  लेने  की

 कोई  प्रौवस्यकत  नहीं  थी  ।  सम्पदा  शुल्क  गत  ४  वर्षों  से  हम  aaa  निर्धारित  कुछ  sare
 पर

 विस्तारित

 करते  र्‌हेहें  ।  मेरा  सुझाव  है  कि  इस  विधेयक  को  रेलवे  यात्री  किराया  कर  विधेयक  से  प्रति  रखना

 चाहिये था  ।

 प्रभी  तक  सम्पदा  शुल्क  से  होने  वाली
 को

 राज्यों  को  वितरित  करने
 की

 नीति  है

 वह  बहुत  गड़बड़ी पूर्ण है  ।  हमें  चाहिये  कि  हम  प्रचल  तथा  सचल  सम्पत्ति  की  राय  सभी
 को

 एकत्रित

 करके  राज्यों  में  बांटें
 ।

 राज्य  सरकारों  ने  कुछ  श्रमिक  विकास  योजनायें  शुरू  कर  रखी  हें  हमें  उनमें

 भी  मदद  करना है  ।  मद्य निषेध  तथा  नमक  सम्बन्धी  नीति  पर  भी  हमें  फिर  से  विचार  करना  चाहिये  |

 मेरा  विचार  है  कि  मद्य निषेध  तथा  नमक  कर  से  हमें  लगभग  १५०  करोड़  रुपये  की  होगी  |

 बहुत

 से  राज्य  मय निषेध  योजना  से  खुश  नहीं  हैं  फिर

 भी

 जबरदस्ती  उसे  चला

 पर  गावी  क

 मूल  अंग्रेजी  में
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 तथा  रेलवे  यात्री  किरायों  पर  कर

 विधेयक

 लोग  इस  योजना  से  खुश  हूं  ।  दूसरी  पंचवर्षीय  योजना  के  लिये  हमें  राज्यों  को  काफी  धन  देना  है  ।

 नमक  कर  से  हमें  काफी  धन  मिल  जायेगा  कौर  यदि  मद्यनिषेघ  की  नीति  को  हम  कुछ  ढीला  कर  दें

 तो  उससे  भी  हमें  काफी  लाभ  हो  सकता  है  ।

 श्री  श्र ०  चे  गृह  आरम्भ  से  हमारे  देश  में  वित्तीय  प्रणाली  एकात्मक

 रूप  की  थी  ।  इस  शताब्दी के  आरम्भ  से  ही  राज्यों  को  कुछ  वित्तीय  क्षेत्रों  का  अधिकार  मिला  है  ।

 वित्त  आयोग  के  प्रतिवेदन  में  भी  यही  कहा  गया  है  कि  राज्यों  की  ara  के  साधन  बहुत  सीमित  हैं  ।  केन्द्र

 तो  झ्र ति रिक्त करों  द्वारा  काफी  धन  पदा  कर  सकता  है  पर  बेचारे  राज्य  तो  २  या  ३  करोड़  रुपये  भी

 अतिरिक्त  करों  से  नहीं  पैदा  कर  सकते  ।

 प्रथम  पंचवर्षीय  योजना  में  sara  थी  कि  राज्य  सरकारें  २३०  करोड़ रु०  के  अतिरिक्त

 करेंगें  पर  केवल  ८०  करोड़  रु०  किये  ।  स॑  नहीं  समझता कि

 किस  प्रकार  वित्त  मंत्री  यह  साधो  कर  रहे  हे  कि  नयें  पुराने

 से
 मिलाकर  केन्द्रीय

 सरकार श्र  राज्य  सरकारें  १२००  करोड़  रुपये  की  करेंगी  |

 कल  वित्त  मंत्री  ने  कहा  कि  हमें  ५२  करोड़ रु०  राज्यों  को  देने  पढ़ेंगे  पर  मेरा

 विचार  है  कि  राज्यों  को  २४  करोड़  से  प्रतीक  सहायक  अनुदान  में  नहीं  मिलता  ॥

 रेलवे  यात्री  किराया  कर  तथा  सम्पदा-शल्क  पर  तो  संघ  सरकार  का  अधिकार  है  ही  नहीं  ॥

 रेलवे  कर  से  हमें  लगभग  १२  करोड़  रुपये  मिलेंगे  और  सम्पदा-शुल्क से  भी  ३  करोड़  रुपये

 से  अधिक  नहीं  मिलेंगे
 |

 मदि  राज्यों  को  वितीय  पंचवर्षीय  योजना  के  शेष  समय
 में  ५२  करोड़  रुपये  कौ

 रिक्त  सहायता  मिलेगी  तो  शायद  वह  अपने  उत्तरदायित्वों  को  अच्छी  तरह  निभा  पायें  अन्यथा

 q  नहीं  पायेंगे

 प्रत्येक  वर्ष  हम  पुनर्वास  अधिक  अन्न  उपजात  योजना  तथा  प्राइमरी  दिक्षा

 आदि  के  लिए  राज्यों  को  सहायता  अनुदान  देते  रहते  हैं  ।  हम  लोग  जो  राशियां  राज्यों  के

 लिए  स्वीकृत  करते  हैं  उनके  लिए  हम  पुरी  तरह  से  उत्तरदायी  हें  पर  हम  देखते  हें  कि  ऐसी

 कोई  व्यवस्था  नहीं  हैं  कि  वित्त  मंत्री  उन  राशियों  के  व्यय  पर  कोई  नियंत्रण  रख

 सकें  या  उस  के  बारे  में  कोई  जानकारी  रख  सकें  i  अभी  उस  दिन  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री

 भी  कह  रहे  थे  कि  यद्यपि  राज्यों  को  इतनी  अधिक  oa  उपजाओ  योजना  के  अधीन

 q
 ny.

 जा  चुकी  है
 पर

 प्रभी  राज्यों  उत्पादन  बढ़ा  में
 चाहता  हूं

 कि
 कोई  ऐसा  उपाय  निकाला  जाये  कि  राज्यों  को  दिये  जानें  वाले  अनुदानों  के  व्यय  पर

 हम  नियंत्रण रख  सकें

 कुछ  संघीय  राज्यों  जेसा  कि  रूस  में  है  ौर  कुछ  प्रो  तक  जर्मनी  स्वीट

 जीलैण्ड  में  भी  कि  एक  ही  संघीय  तय-व्यस्क होता  हैं  ।  हमें  चाहिये  राज्यों को

 अधिक  कर  लगा  कर  लिए  स्वयं  धन  इकट्ठा  करने  की  प्रतीक  छट
 ने  दें  ।  हम

 संचित  निधि  में  से  जो  धन  राज्यों  को  देते  हैं  उस  पर  हमारा  कोई  नियंत्रण  नहीं  रहता
 था  तो  हम  उनकी  राय  के  लिए  उन्हें  साधन  दें  या  फिर  एक  संघीय

 व्यय  हो  यही  सभा  राज्यों  के  लिए  धन  स्वीकृत  करे  उनके  व्यय  पर  भी  नियंत्रण

 रख  ।
 a  —

 मूल  दि अंग्रेजी र्म
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 बंगाल  से  ५  माननीय  सदस्यों  ने  जो  मांग  की  हे  उनसे  में  सहमत  हूं  ।  हमारे  देश

 में
 एक

 अजीब  स्थिति  है
 कि

 विभिन्न  राज्यों  का  राजस्व  केन्द्रीय  सहायता  को  मिला  कर  ६
 रु०  प्रति  व्यक्ति  से  १९  रु०  प्रति  व्यक्ति  पड़ता  हे  ।  ऐसी  स्थिति  में  विभिन्न  राज्यों  के

 विकास  में  प्र समानता  झवर्य  होगी  |  उदाहरण  के  लिए  बिहार  को  ले  लीजिए  ।  बिहार  की

 प्रति  व्यक्ति  आय  बहुत  ही  कम  हैं  |  इसका  असर  बंगाल  पर  बहुत  बुरा  पड़ता  है  ।

 सभी  राज्यों  के  समान  विकास  के  लिए  यह  आवश्यक  है  कि  सरकार  इस  बात  पर  ध्यान  दे

 कि  विभिन्न  राज्यों  के  प्रति  व्यक्ति  राजस्व  में  समानता  रखी  जाये  ।

 द्वितीय  वित्त  आयोग  क  प्रतिवेदन  में  कहा  गया  है  कि  राज्यों  को  लगभग  ८८०  करोड़

 रुपये  की  लागत  के  २७९२  ऋण  दिये  गयें  पर  इन  ऋणों  को  किसी  भी  निश्चित  प्राधा  पर

 नहीं  दिया  गया  यह  बात  ठीक  नहीं  है  ।  इसक  लिए  वित्त  मंत्री  को  आयोग  की  सिफारिश

 मान  कर  कुछ  आधार  निश्चित  करना  चाहिए  जिसके  हिसाब  से  राज्यों  को  ऋण  दिया  जाये

 यह  बात  बिल्कुल  भ्र न्याय  है  कि  tad  यात्री  किराया  कर  का  बंटवारा  राज्यों  में

 इस  प्रकार  किया  जायेगा  कि  जिस  राज्य  में  जितने  मील  रेलवे  लाइन  है  उसको  उसी  श्रनपात

 से  मिलेगा  ।  रेलवे  लाइनों  का  कम  या  अधिक  होना  केन्द्रीय  सरकार  का  उत्तरदायित्व  है  ।

 राज्य  इसमें  क्या  कर  सकते  हैं  एक  तो  जिस  राज्य  में  कम  रेलवे  लाइन  हैँ  वह  घाटे

 तो  हैं  ही  फिर  उसे  इस  कर  के  बटवारे  में  भी  कम  राशि  दी  जाये  यह  तो  ग्रोवर  भी

 अन्याय है  |

 द्वितीय  वित्त  आयोग  ने  मीलों  के  आधार पर  इस  आय  को  वितरित  करने  की  सिफारिश

 क्यों  की  हैं  यह  बात  समझ  में  नहीं  भाई  |  हम  देखते  हैं  कि  उत्तर  ७ प्रदा  ्र  बम्बई  को

 कूल  aa  का  ३४  प्रतिशत  मिलेगा  जब  कि  शेष  ग्यारह  राज्यों  में  दोष  ६४  प्रतिष्ठित  बंटेगा  ।

 में  जानता  हूं  कि  वित्त  मंत्री  आयोग  की  सिफारिशों  में  परिवर्तन  नहीं  कर  सकते  पर  वे  ध्यान

 रखें  कि  अन्य  राज्यों  के  साथ  भी  न्याय  किया  जाना  चाहिए  |

 केन्द्रीय  उत्पादन  शल्क  के  संबंध  मदों  की  संख्या ४५  से  प्
 कर  दा  हू

 जब  कि  उन  मदों  की  संख्या
 ४०

 से  घटाकर  २४  कर  दी  हैं  जिनकी  राय  बंटवारा

 होगा  |  समझ  में  नहीं  भ्राता  कि  इसके  पीछे  क्या  तक  है  ।

 अन्त  में  में  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  उत्पादन  शिवं  के  मामले  में  पश्चिमी  बंगाल  के

 दरबारियों  को  क्यों  छोड़  दिया  गया  |  उनकी  संख्या  इस  समय  २८  लाख  के  लगभग  होगी  ।

 यदि  उनको  भी  ध्यान  में  रखा  गया  होता  तो  बंगाल  को  कुछ  लाख  रुपये  प्रौढ़

 मिलते  माननीय  मंत्री  से  निवेदन  है  कि  वह  इस  बात  पर  अवश्य  फिर  से  विचार

 कर  |

 महोदय  पीठासीन

 श्री  मोहम्मद  इमाम  वेसे  तो  वित्त  sqrt  ने  राज्यों  की  वित्तीय

 स्थिति  पर  विचार  किया  हूँ  पर  ऐसा  लगता  ह  कि  उसने  sam  साथ  पूरा  न्याय  नहीं  किया

 हूँ  |  पहले  राज्यों  की  वित्तीय  स्थिति  बहुत  भ्रच्छी  थी  पर  geYo  के  बाद  अर्थात  वित्तीय

 एकीकरण  के  बाद  राज्यों  की  हालत  खराब  हो  गई  हैं
 ।

 में  मैसुर  राज्य  के  बारे  में  बताता

 faa  अंग्रेजी  में
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 हूं  कि  पहलें  वहां  ईतना  काफी  रक्षित  धन  था  कि  मैसूर  राज्य  सरकार  सभी  निर्माण  ak

 विकास  कार्य  स्वयं  बड़ी  oral  से  करा  लेती  थी  ।  पर  मैसूर  राज्य
 भी  तथा

 अन्य

 राज्यों  की  भी  वित्तीय  हालत  बहुत  खराब  हो  गई  है  ।  वे  केन्द्र  कें  दान  तथा  अनुदान पर

 ही  आश्रित  हैं  ।  यदि  केन्द्र  अनुदान  देता  बन्द  कर  = यू  तो  राज्यों  के  बहुत  काम  ठप्प

 हो  जायें  ।

 अब  प्रसून  यह  है  कि  राज्यों  की  वित्तीय  स्थिति  इतनी  खराब  क्यों  हो  गई ?  इसके

 कई  कारण  हैं  जैसे  करों  के  सभी  साधन  सरकार  ने  राज्यों  से  छीन  यह

 नंत्रात्सक  सरकार  अ्रपनी  साथ  का  ध्यान  किये  बिना
 बहुत  अधिक  व्यय

 करती  है  कौर  तीसरा

 कारण  यह  हैं  कि  राज्य  सरकारें  ऋण  के  बोझ  से  बुरी  तरह  लदी
 ।

 राज्यों  के  हाथों

 से  उत्पादन  शुल्क  तथा  प्राय-कर  लगाने  का  शअ्रधिकार  छीन  लिया  गया

 केवल  भूमि  कृषि  राय-कर  बिक्री-कर  शादी  की  ही  राय  मिलती  है
 ।

 यह  aa  बहुत

 थोड़ी  होती  है  ax  राज्यों  के  पास  काम  बहुत  बढ़  गये  हैं  ।

 इन  करों  के  कारण  भारत  की  जनता  बहुत  पीड़ित है
 ।

 उस  पर  तीन  तरफ  से  केन्द्रीय

 सरकार  राज्य  सरकार  द्वारा  कौर  स्थानीय  निकायों  द्वारा--कर  लगाया  जाता  है  वह

 इन्हीं  करों  के  भार  से  पित  जा  रही  है  ।

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  के  लिए  मैसूर  राज्य  सरकार  नें  कहा  है  कि  वह  कंवल  १

 करोड़  रुपये  व्यय  कर  सकती  हैं  ।  जब  कि  मैसूर  राज्य  सरकार के  लिए  ८३  करोड़  रुपये

 व्यय  करने  के  लिए  कहा  गया  है  |  यह  ८२  करोड़  रुपये  की  कमी  कसे  पूरी  होगी
 ?  अतः

 मेरा  कहना  है  कि  वित्त  आयोग  ने  सभी  समस्याओं  पर  ठीक  प्रकार  maa  नहीं  किया

 हूँ  ।  यह  अतिरिक्त  कार्य  किस  प्रकार  पूरे  होंगे
 ?

 में  देख  रहा  हूं  कि  करती  केन्द्रीकरण  हो  रहा  हैं  और  उसी  के  कारण  ag  सब

 नाइयां  हैं  ।  सभी  राज्य  केन्द्र  की  सहायता  पर  निर्भर  रहते  हैं  ।  यह  wees  ठीक  नहीं
 ~

 उनकों  निश्चित  राशि  wear  दें  दी  जानी  चाहिए  ताकि  वें  अपना  काम  ठीक  प्रकार  चला

 सके ं।

 नौशेरा  wea  खानदेश )  उत्पादन  शुल्क  के  वितरण  की  समस्या

 से  सब  को  बहुत  ग्र संतोष  है  |  पर  ae  वितरण  चाहे  जनसंख्या  या  खपत  या  अन्य  किसी  भी

 आघार पर  किया  जायेगा  पर  राज्यों को  कुछ  न  कुछ  शिकायत  अवश्य  रहेगी  ।  वित्त

 mam  ने  जो  कुछ  भी  निर्धारित  कर  दिया  है  उसको  हमें  मानना  ही  पड़ेगा  ।

 यह  बात  ठीक  है  कि  राज्यों  को  अधिक  राशि  की  आवश्यकता  पड़ेगी  क्योंकि  उन्हें

 अनेक  विकास  संबंधी  कार्य  करने  हें
 ।

 में  देखता  हूं  कि  राज्यों  की  हालत  यह  है  कि  वे  हर

 बात  के  लिए  धन  की  मांग  करने  के  लिए  केन्द्र  के  पास  जाते  हें  ।

 द्वितीय  वित्त  आयोग  ने  जो  सिफारिश  की  है  वह  ठीक  है
 ।

 वित्तीय  संकट  के  समय

 राज्यों को  अ्रनुदान  जायेगा  जिससे  वह  काम  चलायें  ?  यात्री  किराया  कर  को  रेलवे  लाइन

 के  मीलों  के  आधार  पर  विभाजित  करना  wafer  है  जन  संख्या  को
 भी

 इंसका  शझ्राधार

 बनाने  में  कठिनाई  होगी  ।  यात्रियों  की  संख्या  के  आधार  पर  भी  इसका  बंटवारा  करना  ठीक

 नहीं  है

 ।

 अतः  fact  आयोग  ने  जिस  आधार  पर  वितरण  करने  का  सुझाव  दिया  है
 उसी
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 आधार  पर  वितरण  करना  ठीक  होगा  ।  झ्रावश्यकता पड़ने  पर  राज्यों  को  कई  वर्षों तक

 तदर्थ  सहायक  श्रमदान  दिये  जा  सकते  हैं  ।  अतः  वित्त  मंत्री  को  चाहिए  fe  वे  वित्त

 अ्रायोग  की  सिफारिशों  को  उसी  रूप  में  स्वीकार  करे  इसके  अतिरिक्त  wea  कोई  मागं

 नहीं है  ।

 श्री  दासप्या  :  सबस  पहल  म  माननीय  सदस्य  शना  मोहम्मद  इमाम  .  की

 बातों  का
 उत्तर  देना  चाहता  उन्होंने  कि  वित्तीय  एकीकरण  पूर्व  मैसूर

 राज्य  समृद्ध  तथा  सम्पन्न  था  |  वहां  का  प्रत्येक  केन्द्रीय
 सरकार

 की  किसी

 सहायता  के  बिना  आसानी  से  चल  जाता  था  |  में  उन्हें  बताना  चाहता हूं  कि  ga  भी

 राज्यों  थे  लिए  ue  को  शर्मा  पात  SLES TaT  dared  सें  ह  ।  सॉस  सरदार  मे  वित्तीय

 एकीकरण  के  बाद  भी  राज्यों  के  साथ  पूरा  सहयोग  किया  है  ।  मेरा  विश्वास  है  कि  राज्य

 में  ही  त्रुटि  हें  ।  यह  कहना गलत  हैं  कि  अनावश्यक व्यय  किये  जाते  हमने  कोन  सा

 अनावश्यक  व्यय  किया  हू
 ?  मतभेद  किसी  बिशेष  मामले  में  हो  सकता  हैं  पर  हमने  ग्रपव्यय

 विल्कुल  नहीं  किया  है  ।

 उन  दिनों  वेतनों  के  जो  स्तर  थे  बहत  कम  थे  na  परिस्थितियां  बदल  गई  हूं

 उन  स्तरों  से  काम  नहीं  चल  सकता  |  ब्या  यंह  कहना  है  कि  कर्णप्रिय  सरकार

 इन  छोट  छोटे  पदाधिकारियों  को  अ्रघिक  वेतन  दिया  है  ।.

 ग्रच्यथा  मसूर  के  लिए  यह ह कहां सम्भव था कि वह सम्भव  था  कि  वह वह  इतना  कुछ  कर  ।

 थोड़े  ही  समय  की  बात  है  कि  वहां  बिजली  जायेगी  कौर  सारा  इलाका  समरू  हो  जायेगा |

 इसका  श्रेय  इसी  बात  को  ही  है  कि  हमारी  संघ  सरकार  मदद  कर  रही  प्रौढ़  संबीय

 वित्तीय  एकीकरण  की  व्यवस्था  । ह

 श्री  मोहम्मद  इमाम
 की

 यह  शिकायत
 भी

 गलत  हूं
 कि

 वित्त  आयोग  ने  कंवल  राजस्व
 की  ध  ही  ध्यान  दिया  अझर  योजना  सम्बन्धी  सारे  खच  पर  कुछ  विचार नहीं  किया  |

 परन्तु  उसके  लिए  al  संविधान  के  अन्तरगत  एक  अलग  aa  की  व्यवस्था ए  इसलिए

 यह  कहना  ठीक  नहीं  कि  इस  वित्त  आयोग  ने  पूंजी  बांट  के  बारे  में  विचार  ही  नहीं  किया

 मन  वित्त  आयोग  के  प्रतिवेदन  का  अध्ययन  किया  हूं  ।  उन्होंने  काफी  परिश्रम  किया

 हू  पौर  प्रत्येक  राज्य  की  झ्रावक्यकताओओं  पर  विचार  ह  श्री  इमाम को  यह  बात  देखनी

 किं  मसूर  का  ६  कराड़  विषय  दया  गया  हैं  ।  ४  करोड़  झान्घ  को  यार  race |

 करोड़  परिश्रमी  बंगाल  को  दिया  गया  हूं  ।  इसके  भ्र ति रिक्त  अन्य  परियोजना त्रों कके

 लिए  केरल  को
 दिया  जा  रहा  जिसका  कि  श्रीं  इमाम  ने  भाषण  में  उल्लेख  किया

 मेरा  मंत  यह  हूँ  कि  वित्त  अयोग  ने  बहुत  ही  योग्यता  के  साथ  यथार्थता  के  दृष्टिकोण  से

 सभो  राज्यों
 की

 आवश्यकताओं  पर  विचार  किया
 हम

 आयोग  के
 इस

 बात  लिए
 बहुत

 ही  wrt  हू  ।

 कल
 श्री  विमल  घोष  ने  कहा

 था  कि
 पहले  एकत्रित  करके

 फिर
 बांटने

 का
 लाभ  क्या

 है
 ।

 हमें
 इस

 बात  का  रखना  चाहिए

 कि

 हम

 सब

 एक  ही  योजना

 के  श्र  है  ।  केवल

 Ta  att  में
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 शुल्क  तथा  रेलवे  यात्री  किरायों  पर  कर

 विधेयक

 एक  ही  at  को  ले  लेना  ठीक  नहीं  रहेगा
 ।

 कौर  झ्रायोग  का  सारा  मामला  ही  खराब  कर

 देगा
 ।

 इसीलिए  वित्त  मंत्री  ने  आरम्भ  में  ही  चेतावनी  दे  दी  थी
 ।

 में  प्रसन्नता  से  इन  दोनों  विधेयकों  का  स्वागत  करता  हूं  शर  वित्त  आयोग के

 महान  कार्य  के  लिए  धन्यवाद  देता  हुं  ।  [|

 नदी  पट्टाभिरामतू  (
 कम्बकोणम

 )  ठीक  ही  कहा  गया  है  कि  वित्त

 स्ायाग ने त थ बह्
 '

 as बहुत  हो  शानदार  काम  किया  जितने  भ्रच्छे  सम्भव  परिणाम  निकल  सकते
 थे

 निकाले  गये  हैं
 ।

 यदि  मामला  मंत्री  पर  छोड़
 कर  उन्हें सभी  राज्यों के

 मंत्रियों  से  बातचीत  करने  के  लिए  कहा  तो  वित्तीय  वितरण  सम्बन्धी  कोई  भी  निर्णय

 हो  ही  न  पाता  ।  वितरण  सम्बन्धी  शिकायतें  सुन  कर  मुझे  हुमा  ।  शिकायतें  यदि

 किसी  को  हो  सकती  हैं  तो  वह  बम्बई  तौर  उत्तर  प्रदेश  परन्तु  उन्होंने  कोई

 शिकायत  नहीं  की  ।

 संविधान  के  ग्रनच्छद  REE  (२)  क  ग्रत्त॑गंत  करों  का  वितरण  इस  संसद  द्वारा  किया

 जाता  च  और  दसरे  क्त  अयोग ने  aa  wot?  भਂ  कर दਂ  है  उसके  श्रतनसोर

 अब  उपलब्ध  राशि  २.६४  करोड़  के  स्थान  पर  २७.८०  करोड़  हो  जायेगा  ।  कौर  यह

 ।  श्रीमती  इला  पाल चौधरी  ने  बंगाल  की  सहायता  की  कही
 वृद्धि  बहुत

 भ्रमणी
 ह

 मेरा  करता हैं  कि  कख  की  सहायता  से  यदि  किसी  राज्य  को  लाभ  पहुंचा है  तो  वह  पश्चिमी

 बंगाल  ही  है  श्राप  उड़ीसा  की  दंडकारण्य  योजना  को  हू  लीजिये  इससे  पश्चिमी  बंगाल

 को  करोड़ों  का  लाभ  हम्ना  है  ।  वहां  हजारों  शरणार्थी  :  हमें  उनकी  सहायता  करनी

 श्र  यह  बड़ी  श्राव्य  बात  है  ।  परन्तु  मेंरा  कहना  है  कि  वितरण  की  शिकायत  गलत

 ह

 बगाल  का
 उल्लेख  में  कर  रहा  परन्तु  पंजाब

 की
 सहायता

 भी
 श्रावक  हैं  ।

 पंजाब  के  किसी  सदस्य  नें  नहीं  हालांकि  उसकी  स्थिति  भी  पंजाब  जैसी ही

 मेरे
 मैसूर

 के
 समित्र  श्री  मौहम्मद  इमाम  ने  शिकायत

 की
 है

 कि
 विलय

 के
 कारण  राज्य

 को

 हानि  पहुंची  हूं  ।  परन्तु  इस  बात  को  याद  रखना  चाहिए  कि  संघ  मजबूत  होगा  तो  सारा

 देश  uma  होगा  ।  यह  कहना  गलत  है  कि  संघ  पर  बहुत  जोर  दिया  जा  रहा  हें  ।  जहां

 तक  वित्त  आयोग  की  सिफारिशों  का  सम्बन्ध  उन्हें  आबादी  तथा  अरन्य  कई  बातों

 का  ध्यान  रख  कर  निर्णय  करना  था  ।  कौर  निर्णय  करने  से  पूर्व  इन  सब  बातों का  ध्यान
 रखा  गया  है  |

 ad  में  मेरा  मत  यह  है  कि  जहां  तक  इस  ara  सहायता  का  सम्बन्ध

 विभिन्न  क्षेत्रों  की  ग्रावव्यक  झ्र  सम्भव  विकास  श्रावइ्यकताओं  का  ध्यान  रखा  जाना  चाहिये  ।

 यदि  एक  खनिज  एक  स्थान  पर  उत्पन्न होती  तो  हमें  यह  प्रयत्न करना  चाहिए  कि  उसका

 उत्पादन  बढ़े  ताकि  सारे  देश  को  लाभ  हो  ।  इसलिए  यह  कहना  कि  किसी  सिद्धान्त के

 अनुसार  भारत  की  संचित  निधि  से  धन  राज्यों  को  वितरण  होना  गलत  बात  है  ।

 मद्रास  को  सिफारिशों  से  लाभ  gat  है  ate  हानि  भी  हुई  है  ।  हम  ६.४६  करोड़

 की  रेल  भाड़े  के  कर  द्वारा  अतिरिक्त  राय  हो  गयी  है  ।  यह  ठीक  ह  राज्यों का  ग्राधघार

 भू  राजस्व और  बिक्री  कर  ही  अधिक  हैं  ।  wean  विचार  यही  हैं  कि  बिक्री  कर  को  एकत्रित

 करने  वितरण  करने  का  अधिकार  sa  का  ही  हो  ।  संविधान  के  विभिन्न  उपबन्धों  में

 ही  तो  है  कि  व्यापार  ग्रन्तर्राज्यीय  व्यापार  स्वतन्त्रता  होगा  ।  इसलिए  इस

 waist  में
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 गल्फ़  तथ्  कलत्र  यात्री  PHT,  पर  aq

 (  वितरण )  विधायक

 श्री

 संबंध  में  किसी  प्रकार  की  परेशानी  पेदा  करना  ठीक  नहीं  |  रूस  में  भी  तो  ऐसा  ही  होता  हें  ।

 इसलिए  आयोग  की  सिफारिशों  पर  शिकायत  मेरी  समझ  में  नहीं  सारी  ?  आयोग  ने  बहुत

 ही  शानदार  काम  किया
 a

 उसके  सदस्यों  ने  उनकी  योग्यता  कौर  का  पूरा

 परिचय  दिया  है  ।  भारत  को  मजबूत  करके  ही  हम  एक  राष्ट्र  के  रूप  में  ont  बढ़  सकते

 ।  वित्तीय  अधिकार  केन्द्र  के  ही  हाथ  में  रहने  चाहिए  ।  यद्यपि  वित्तीय  स्वतन्त्रता

 तो

 होगी  परन्तु  राज्यों  को  बहुत  शरिक  अधिकार  नहीं  होंगे

 ।

 में  दोनों  विधेयकों  का  समर्थन  करता  हूं  शौर  वित्त  प्रयोग  को  उसके  शानदार  काम  पर
 =)

 मवा रख बाद  देता  &  ।

 गी  बीरेन  राय  )  यह  कहना  गलत  हैं  कि  हमार  देश

 में  संघीय  प्रणाली  वी  सवार  हैਂ  हमारे  देश  में  एकात्मक  ढंग  ay  सरकार हे  कौर

 इस  कारण  राज्यों  को  ea  कं  पास  भिक्षा  मांगने  जाना  ही  पडती  है  ।  संघीय  प्रणाली  मं  तो

 राज्यों  को  कर  लगाने  उसे  एकत्रित  करने  का  अ्रधघिकार  होता  है  |  पश्चिमी  जर्मनी में
 एसा

 ही  है  |  हमारे  यहां  यह  सब  काम  केन्द्र  करे  इस  पर  मझे  कोई  अ्रापत्ति  नहीं  ।  यह  परम्परा

 परन्तु  केन्द्र
 को

 यह  धन  ठीक  ढंग  से  राज्यों  को  वितरण  करना  चाहिए ।  इस
 वितरण

 का  अधार  केवल  जनसंख्या  ही  नहीं  होनी  चाहिए  |  पंजाब  कौर  बंगाल  का  जहां  तंक  सम्बन्ध

 हैं  वे  विभाजन  के  कारण  काफी  घाट  में  रहे  हैं  |  पंजाब  का  दायित्व  १३४  करोड़  रु०
 a

 ऊपर है  रोक  बंगाल  का  १४५४  करोड़  रुपये  है  ।  बंगाल का  खर्चा  २५  प्रतिदिन  बढ़ा ह

 और  पश्चिमी  बंगाल  में  काफी  कर  बढ़ा  देने  से  ग  खर्चा  द्र  नकी  जर  सक

 इन  हालात  में  हमार  लिए  वित्त  प्रयोग  की  सिफारिशों  को  स्वीकार  करना  असम्भव  |  |

 तो यदि इस  आयकर  का  वितरण  ठीक  प्रतिशतता  क  आधार  पर  करना  चाहते

 OY  प्रतिशत  का  बटवारा  होना  चाहिए  ।  शर  वह  भी  परस्पर  समझौता  के  आधार पर

 मेंने  प्रिये
 एक

 संशोधन  में  यही  कहा  है  कि  ५०  प्रतिश्त तो  कुल  संग्रह राशि  का  होना
 x रोक  Yo  प्रतिदिन  का  आधार  जनसंख्या  रखा  जा  सकता

 सम्पदा  शुल्क  के  बारे  में  बहुत  कम  कहा  गया  हैं
 ।  इस  सम्बन्ध  तीन  बार  मेरा

 वित्त  मंत्री  से  पूछा  गया  wear  रह  किया  जा  चुका  है  ।  में  ने  कहा  था  कि  इस  मामलें  में

 हम  mea  देशों  में  प्रचलित  प्रणाली  को  अपना  सकते  हैं  ।  श्र  निर्धन  से  सम्पत्ति

 के  रूप  में  सम्पदा-शुल्क वसूल  कर  सकते  हैं  इसलिए  इस  बात  का  ध्यान  रहते  हुये  नियमों

 में  अथवा  मूल  सम्पदा-दशक  अधिनियम  में  वित्त  मंत्री  महोदय  को  समुचित  परिवहन  करना

 चाहिए
 ।  इस  बात  का  ध्यान  रखा  जाना  चाहिए  कि  पश्चिमी  बंगाल  जनसंख्या

 क
 प्रसार

 दूसर  स्थान  पर  घनी  भ्राबादी  के  दृष्टिकोण  से  केरल  प्रथम  स्थान  पर  अपनाता  हूं
 |

 मेरी  प्रार्थना  हूँ  कि  प्रतिशतता  को  इसी  आधार  पर  परिवर्तित  किया  जाना  चाहिए  ।

 यही  बात  मन  अपन  संशोधनों  में  कही  परन्तु  वे  तो  श्रस्त्ं:कृत  दिय  जाया  |

 चल  सम्पत्ति  के  सम्बन्ध  में  भी  ५०  प्रतिशत का  सत्र  ठीक  रहेंगा

 श्री  श्रीनारायण  दास  )  ae  ग्रोवर  विभिन्न  राज्यों  में  वितरण  किये

 गय  करों  झ्रांकड़ों  को  देखते  हुये हमें  संविधान  द्वारा  केन्द्र  शहर  राज्यों  पर  डाली  गयी

 इस  महान  जिम्मेदारी  पर  विचार  करना
 हो  होगा

 ।  ऐसे  मामलों  पर  विवाद  भी  स्वाभाविक

 भ्रंग्रेजी  में
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 गल्फ़  तथा  राव  यात्रा  फर  कर

 (  वित

 हैं  ।  वित्त  योग  के  प्रतिवेदन  से  यह  भी  पता  चलता  है  कि  जब  इस  बांट  के  .  राडार

 Sant  &  Wl ata  सें  राज्यों  के  सुशील  मांगे  गये  तो  m  बढया  we  विरोधी  थे  दिलो  ने

 भी  सारे  देश  को  दृष्टि  में  रख  कर  सुझाव  नहीं  हरेक  ने  ava  ही  स्वाद
 प्रौढ़

 लाभ

 का  ध्यान रखा  है  ।  इसलिए  यद्यपि  संविधान  के  अनसार  इस  सभा  को  इस  सम्बन्ध  में

 निर्णय  देने  का  पुरा  भ्र धि कार  हैं  कि  वितरण  क  ग्रा घार  क्या  परन्तु  मेरा  सुझाव  ह

 के  यह  निर्णय  किसी  स्वतन्त्र  निकाय  द्वारा  feat  जाना  चाहिए  ।  क्योंकि  विवाद  में  न»

 से  चाह
 कुछ

 भी  थोड़ा  बहुत  पक्षपात  ही  जाता  हैं
 ।

 wa  वित्त  ग्रा योग  के  प्रतिवेदन
 क  आधार  पर  ही  यह  दो  विधेयक  प्रस्तुत  किये  जा  रहे  हैं  जमीन  उन  सिद्धान्तों  की

 व्यवस्था
 कर  दी  जायेगी  जिनके  आघार  पर  वितरण  होगा  ।

 बहुत  से  राज्यों ने  यह  सुझाव  दिया  हैं  कि
 जो  कुछ  उत्पादन  Yow  राज

 कल  केन्द्र  द्वारा  लगाया

 जाता  है  उसे  संग्रह  करके  वितरण  के  लिए  रखना  झर  सभी  उत्पादन  शुल्कों  को

 इस  विधेयक  की  परिधि  मं  ले  भर्राना  चाहिए  |  इससे  कई  प्रकार के  लाभ  होने  सम्भावना

 हैं  ।  यात्री  भाड़े  के  सम्बन्ध  में  वित्त  आयोग  यह  सिफारिश  किसी  को  पसन्द  नहीं  शाई

 कि  इसका  वितरण  मीलों  क  आधार  पर  होना  चाहिए  ।  इसके  लिए  वित्त  ara को  परिश्रम

 करके  कोई  wo  ढंग  निकालना  चाहिए  था  |

 प्रथम  वित्त  आयोग  ने
 भी

 कौर  इस  आयोग  ने  भी  यह  सुझाव  दिया  था  कि  केन्द्रीय
 उत्पादन  शुल्क  के  वितरण  का  अ्राधार  खपत  होना  परन्तु  इस  सम्बन्ध  में  कोई

 ही  उपलब्ध  नहीं  है  ।  wa
 अन  वाले  वित्त  ग्रा योग को  यह  कह

 कर
 छुटकारा  हासिल

 नहीं  करना  चाहिए  ।  इस  प्रकार  की  विशेषज्ञ  समिति  की  स्थापना  हो  जानी  चाहिए जो  कि

 विभिन्न  राज्यों  से  झ्रांकड़े  एकत्रित  करें  ।

 में  बिहार  से  और  में  नहीं  कहता  कि  हमारे  साथ  अन्याय ग्ञ्ञा  प्रस्तुत  सुखा
 बाढ़ें

 और  ग्रन्थ  प्राकृतिक  विपत्तियों  ने  वहां  के  वित्तीय  संसाधनों  पर  तो  प्रभाव  डाला ही  हैं  ।

 चन्द्री  सरकार  सब  राज्यों  की  सहायता  करती  शर  बिहार  की  भी  की  हैं
 ।  परन्तु

 ्रावइयकत्ता  तो  बहुत  अ्रधघिक  इसलिए  मेरा  कहना है  कि  सरकार को  समुचित  सहाय

 श्र  प्रदान  देकर  इस  gale  में  चल  रहे  सहायता  काय  को  प्रोत्साहित  करना  चाहिए  ।

 इन  दादों  से  म॑  इन  दोनों  विधेयकों  का  समर्थन  करता  हूं
 ।

 श्री  वासुदेव  नायर  कल
 वित्त  मंत्री  महोदय  ने  कहा  था

 कि
 वित्त

 आयोग  की  सभी  सिफारिशों  को  स्वीकार  कर  लेना  चाहिए  ।  कौर  भी  कई  सदस्यों ने  झ्रायोग

 के
 कायें

 की
 सराहना

 की  ।
 कोई  सन्देह  कि  वित्त  आयोग  ने  बहुत  ही  उत्तरदायित्वपूर्ण

 कार्य  किया  है
 ।

 परन्तु  उन
 की

 कई
 एक

 परस्पर  विरोधी  बातों  से  सहमत  होना  सम्भव  नहीं
 ।

 मेरा  निवेदन  सकी  संघ  उत्पादन  शुल्कों  के  वितरण  के  सम्बन्ध  में  वित्त  के  निर्णय

 स्वयं  विरोधी  हैं  |
 प्रथम  वित्त  आयोग  क  निर्णय  के  ग्रनुसार  संघ  उत्पादन  शुल्कों  स  राज्यों

 को  २०  करोड़  रु०  मिलता  था  ।  श्री  वर्तमान
 सिफारिशों

 के
 अनुसार

 २७  करोड़
 रु०

 मिलेगा
 ।

 यह  वृद्धि  बहुत  अ्रधिक  वृद्धि  नहीं  हैं  ।  REX  के  अ्राय-व्ययक के के  केन्द्रीय

 सरकार  को  संघ
 उत्पादन  शुल्कों  से  २६०  करोड़  की  प्राप्ति

 की
 ma  ह  ।

 इसलिए  इस

 को
 युक्तियुक्त  नहीं  कहां  ना  सकता

 ।

 was  में
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 गलका  तथा  रल  यात्री  किरायों  पर  कर

 विधेयक

 वासुदेवन

 कई  सदस्यों  ने  यह  भी  कहा  है  कि  कई  राज्य  aT  साधनों  का  qa  उपयोग  नहीं

 करते  ।
 परन्तु  सभी  राज्यों  के  सम्बन्ध  में  ऐसा  नहीं  कहा  जा  सकता

 ।
 केरल  में  स्थानीय

 साधनों  से  ही  ६५
 लाख  प्रतिवर्ष  उपलब्ध  किया  गया  हैं

 ।
 परन्तु  हमारे  केन्द्र

 के  जिम्मेदार

 लोग  वहां  जाकर  कहते  हैं  कि  यहां

 कर

 age  है

 ।

 पता  नहीं
 इसका  क्या  मतलब  है  |

 वित्त  मंत्री  महोदय  तो  यह  बात  कई  कह  चुके  हैं  कि  हमें  करों  के  रूप  में  राज्यों  से

 अधिक  धन  लेना  क्योंकि  इसके  बिना  योजना  Vere Haha  हो  जायेगी  ।  परन्तु श्री  मोरारजी

 देसाई  च्  जाकर  कह  रहे  हैं  कि  इस  राज्य  में  बिक्री  कर  बहुत  अघिक  जिस  कारण

 बाहर  क  लोग  इस  राज्य  में  पंजी  लगाने  में  संकोच  ।  म॑  pent fe  इस  सम्बन्ध

 में  नीति  की  कोई  एक  रूपता  होनी  चाहिए  ।  राज्य  सरकार  की  सहायता  करने  के  स्थान

 पर  सरकार  को  उसक  खासे  में  रुकावट  नहीं  पेदा  करनी  चाहिएं  |

 सामूहिक  तौर  पर  वित्त  आयोग  की  सिफ़ारिशों  से  राज्य  सरकारों  का  पेट  नहीं  भरता  |

 वे  अपने  साधनों  का  भी  प्रयोग  कर  रही  |  ।  यदि  वित्त  मंत्री  महोदय  सहायता  भ्रनुदानों

 झर  उत्पादन  शुल्कों  के  वितरण  में  कुछ  परियां  स्वीकार कर  लें  तो  हम  वित्त  प्रयोग

 को  सिफारिश  स्वीकार  कर  लगे  ।  परन्तु  मुझे  शिकायत  हैं  कि  केरल  की  समस्या यों  की

 प्रयोग  ने  बहुत  ही  कम  ध्यान  दिया  मैसूर
 को

 तो  ६  करोड़  प्रतिवर्ष  दे  दिया  गया  हूं  |

 मुझे  ata  है  कि  वित्त  मंत्री  इन  बातों  की  झोर  ध्यान  देकर  वित्त  art  के  प्रतिवेदन  की

 कमियों  को  पूरा  करने  का  प्रबल  करेंगे  ।

 fra  मंत्री  feo  ao  छब्ससायारी  अध्यक्ष  जी  माननीय

 सदस्य इस  सम्बन्ध  में  बोले  हैं  उन्होंने  मझे  इसमें  एक  कमी  बताई  है  ।  वह  कमी  उन्हे

 qa  यह  बताई  है  कि  सरकार  ने  विशेषकर  वित्त  मंत्री  से  fra  आयोग  को  घन्यवाद  नहीं

 दिया  क्योंकि  उन्होंने  एक  बड़ा  महान  कार्य
 है  जिसके  परिणाम  हमारे

 सब
 लोगों

 के  सम्मुख  हें  ।  मुझ  से  जो  यह  भल  हुई  है  उसके  लिये  में  लज्जित  हूं  किन्तु  wa
 थी

 समय  है

 और  इस  समय  मैं  सरकार  की  जोर  से  वित्त  rite  को  धन्यवाद  देता  हूं  ।

 एक  पहलू  पर  माननीय  मित्र  श्री  भरूचा  ने  बहुत  जोर  दिया  है  ।  में  चाहता हूं  कि

 जो  कुछ  भी  इन्होंने  कहा  हैं  उस  पर  माननीय  सदस्य  ध्यान  देते  ।  यदि  जेसा  वह  कहते  हैं

 म॑  उस  प्रकार  काम  करना  weer  कर  भी  दं  तो  राज्यों  क  वित्त  मंत्रो  उससे  सहमत  नहीं

 होंगे  ।  कल्पना  कीजिये  कि  यदि  एक  ऐसा  प्रस्ताव  सभा  को  सामने  भ्राता  है  जिसपर  उन  सब

 की  सम्मति  है  तो  भी  प्रत्येक  माननीय  सदस्य  झपना  अलग  प्रस्ताव  रखेगा  झर  इस  तरह  से

 वाद  विवाद  समाप्त  ही  नहीं  हो  सकता  |

 इस  तरह  के  मामले  हमें  तीसरे  पक्ष  को  सौंपने  पढ़ते  हैं  ।  चाहे  बाद  में  हम

 ही  यह  कहें  कि  मध्यस्थ  ने  हमारे  साथ  अन्याय  किया  है  किन्तु  हमें  उसका  पंचाट  मानना

 ही  पड़ता  है  ।  वास्तव  में  सभा  प्रयोग  को  अपनी  शक्तियों  का  प्रत्यायोजन  करती  है  ।

 सभा  निस्संदेह  प्रभुत्व  सम्पन्न  है  ।  यदि  सभा  इस  प्रस्ताव  को  wee  नहीं  करती  तो  इसे

 अस्वीकार  कर  सकती  है  ।  किन्तु  उसक  बाद  होगा
 ?

 क्यां  हम  फिर  ५  किसी  पृथक

 समिति  की  नियुक्ति  करेंगे  ।  हमें  कभी  न  कमी  तो  इस  निर्णय  को  स्वीकार  करना  हे  क्योंकि

 सभा  में  तो  हम  इस  बात  पर  चर्चा  नहीं  कर  सकते  ।  वास्तव  में  यहां  हम  fra
 कर

 कसे
 i

 मूल  परं ग्रेजी  में
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 सम्पदा-शुल्क  ल  यात्री  किरायों  पर  कर

 विवेक

 सकते  हैं

 a
 क्योंकि  यहां  १४  राज्यों  at  प्रतिनिधित्व  तो  हो  जायेगा  मगर  केन्द्र  की  बात

 सिवाय  वित्त  मंत्री

 के
 कोई

 भी  नहीं  कहेगा

 ।

 में  समझता  हैँ

 इस

 सम्बन्ध  में  श्री  भरूचा ने  ठीक  योगदान दिया  है  ate  में  उसके  लिये  उनका  धन्यवादी  हूं

 इस  बात  का  एक  दूसरा  पहलू  जिसे  ठीक  तरह  से  समझा  नहीं  गया  वह

 यह  कि  वित्त  ati  विकास  सम्बन्धी  व्यय  पर  कभी  सिफारिश  नहीं  करता  क्योंकि  यह

 aire व्यय  होता  ह  ।  उन्होंने  राज्यों  की  प्रापयिता  क  अनुसार  हिस्से  नहीं  बांटे ।  उन्हें

 वास्तव  में  विकास  के  लिये  दूसरे  साधनों  से  रुपया  लाना  होगा  ।  निस्सन्देह  श्राप  यह  कह

 सकते  हैं  कि  उन्होंने  इस  ऋण  की  समाप्ति  के  लिये  कोई  उपबन्ध  नहीं  किया  हैं  ।  वह

 भी  पूंजी  व्यय  से  ही  पता  लगेगा  ।  आधिक  स्थिति  में  सुधार  होने  से  तथा  उससे  बाद  में

 लाभ  होंगे  उनसे  राज्य  सुनकर  ऋणों  की  समाप्ति  कर  aaa  |

 इसलिये  जब  माननीय  सदस्य
 इस

 आयोग  के  का  सम्बन्ध  योजना
 से

 जोड़ते

 हैं
 तो

 में  तो  यही  समझता  हूं  कि  वह  गलती  करते  हैं  क्योंकि  वित्त  ग्रा योग  उस  मामले  पर

 श्रनुसंघान नहीं  करता  1

 यह  कहा  जाता  है  कि  आयोग  ने  राज्यों  की  विशेष  सदस्यों  पर  भी  विचार  किया  है

 किन्त ुa  समस्यायें  पूंजी  व्यय  वाली  समस्यायें नहीं  अभी  मंसुर के  एक  माननीय  सदस्य

 होन  थ्  योजना  का  उल्लेख  किया  ।  इस  योजना पर  YY  से  Yo  करोड़  तक  का  व्यय

 होगा  ।  यदि  am  वित्त  आयोगने  कहें  कि  उस  योजना  के  क्रियान्वित  किये  जाने  का  उपबन्ध

 किया  जाय  तो  यह  नहीं  हो  सकता--इसलिये  केरल  वाले  भी  इसे  इडुकी  योजना  की  पत्ति

 की  व्यवस्था  करने  के  लिये  नहीं  कह  सकते  ।  वह  काम  way हैं  प्रौढ़  भ्र लह दा  ही  किया  जाना

 इस  काम  को  राज्यों  तथा  के  दोनों  ने  मिलकर  करना है  ।  वास्तव में  वित्त  आयोग  के

 समक्ष  बहुत  सी  समस्यायें  थीं  जिन्हें  वह  माननीय  सदस्य  की  इच्छानुसार भी  सुलझा  सकता  था  |

 हो  सकता है  श्री  इमाम  ६  करोड़  रुपये  पर  संतुष्ट  न
 हुए  हों  किन्तु  श्री  दासप्पा  समझते

 हैं कि  इस  बात  पर  विशेष  ध्यान  दिया  गया  श्री  दास प्पा  ने  इतना ही  कहा है  कि  मैसूर  के

 बारे  में  वित्त  आयोग  ने  विचार  किया  है  इसलिये  मैसूर
 के  लिये  यह  बात  महत्व

 की
 इसे

 तो  मानना ही  हैं

 हो  सकता है  कि  मद्रास  या  बम्बई  के  सदस्य  सामान्य  रूप  से  बोले  हों  किन्तु में  सेठ  चल

 सिह  की
 बात  नहीं

 समझ  सका
 ।  शायद  वह यह  कह  रहे  थे  कि  जब  कि  अन्य  राज्यों को  भ्रनुदान

 दे  दिये  जाते
 हैं  इन्हें  कुछ  भी  नहीं  मिलता  tar

 प्रतीत  होता  है  कि  इन  राज्यों  को  शिकायत

 इस
 बात  को  में  और  लम्बा

 ले  जा
 सकता  माननीय  गृह  मंत्री  उत्तर  प्रदेश  के

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  बम्बई  के  हैं  शर  में
 मद्रास  का  हूँ

 |  हम  तीनों  भी  यह  कह

 wetraarr  ferr  गया  हे  इसलिये  ह  इस  प्रतिशत हूं  कि  इन  तीनों  राज्यों
 see

 S41  @  झान  १  है कच  वेदन  को  नहीं

 मानेंग  |  उसके  बाद  हम  यह  कहते  हें  कि  हम  एक  दूसरा  stair
 नियुक्त  करते  हैं--किन्तु
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 सम्पदा-शल्क  TAT  रेलवे  यात्री  किरायों  पर  कर

 विधेयक

 ति०  त०

 यह  नहीं  किया जा  सकता  ।  चाहे हम  यह  महसूस  करें कि  was  राज्य
 के  लिये  अधिक  अच्छी

 बात हो  सकती थी  किन्तु  यह  नहीं  कहा  जा  सकता कि  वित्त  ara  को  किसी  राज्य  के  विरुद्ध

 किसी  प्रकार  का  कोई  gy  था  या  वे  किसी  के  विरुद्ध  थे  ।

 इसलिये  यह  बात  कि  किन  सिद्धान्तों  पर  इसने  कर  का  वितरण  करने  की  सिफारिशें  की

 यह  उनहीं  पर  छोड़  देना  चाहिये  ।

 इसके  बाद  रेलवे  किराये  के  बार ेमें  उठाया  गया  ।  केरल  से  माननीय  मित्र  श्री

 वासुदेवन  नायर  ने  केरल  की  समस्या द्य ों  के  बार ेमें  कहा  ।  उनकी  अपनी  समस्यायें  ठीक  हैं  ।

 हम  मानत ेहूं  कि  केरल  में  उनकी  wae  क अनसार  खाद्यान्न  पेदा  नहीं  होते  ।  इसका

 कारण है  कि  वहाँ  पर्याप्त  वर्षा  होती  है  wie  बाढ़  art  रहती  हैं  ।  यदि  वित्त  आयोग  इन  बातों

 पर  विचार  कर  सकता  तो  Was  करता  किन्तु  प्रत्येक बात  पर  पृथक  दृष्टिकोण  सें  ही

 विचार  करना  पडता  है  ।

 जहां  तक  मेंरा  संबंध
 में  चाहता हूँ  कि  में  प्रापक  पास  हराकर  यह  प्रार्थना  करूं  कि

 श्रमिक कर  लगाये  जायें  जिनसे  केन्द्र के  संसाधनों  पर  भी  भार  न  पड़े  ak  मेरी  स्थिति

 पौ  इस  प्रकार  की
 हो

 जाये  कि  में  राज्यों  को  अधिक  सहायता  दे  सक  ।  प्राचीन  केन्द्र  के  अ्रथीन ज  ~  ५. ७५१
 सीधे  दिल्‍ली  ग्राही के  थोड़े  से  क्षेत्रों  के  अतिरिक्त  अरन्य  क्षेत्र  तो है  ही  नहीं  जिन  पर  व्यय  होता

 रुपये  का  व्यय  भी  होना  बिहार  तथा  बंगाल  में
 भी  रुपये

 का  व्यय  इस्पात

 कारखानें  के  लगाने  पर  होगा |  यदि  आपको  कहीं  तेल  मिल  जाये  तो  आपको  वहां  पर  रुपये

 व्यय  करना  पड़ेगा  ।  इसलिये  इस  प्रश्न  पर  हमें  वस्तुनिष्ट  दृष्टि से  सोचना  है  शौर में  इस

 बात  को  समझता हूँ  कि  राज्यों  को  arr  अधिक  रूपये  की  जरूरत  है  |

 मी  geared ara war ay तथा श्री  राम  की  भावनाओं  से  सहमत  नहीं  हूँ  क्योंकि  में  तो

 यहीं  समझता  हैँ  कि  हमारा  संविधान  संघीय  प्रकार  का  है  ai  हम  यह  भी  कह  सकते  हैं  कि

 यह  अमेरिका  के  संविधान  से  भी  धिक  संघीय  प्रकार का  भ्र मे रिका  में  भारत  से  भ्रमित

 केन्द्रीकरण  फिर  इस  सैद्धान्तिक  चर्चा  से  हमें  ज्यादा  लाभ  भी  नहीं  हम  तो  भारत

 का  समस्त  से  विकास  करना  चाहते  हं  ।  जसे  जसे  जहां  जहां  समस्यायें  उत्पन्न  होती  रहें

 वहां पर  वेसे  रवि  ही  रुपया की  सहायता  देनी  चाहिये

 श्री  गुहा  ने  बंगाल  के  बारे  में  कहा  |

 वास्तव

 में

 चित्त  प्रयोग  ने

 भी

 पृष्ठ ve  पर  इसका  उल्लेख  किया  इंडिका  R20  में  भ्रायोग  ने  कहा है

 बंगाल  अब  भी  कठिनाई  में  है  ।.  पूर्वी  पाकिस्तान  से  भराने  वाले  विस्थापितों  के

 कारण  इसकी  आधिक  व्यवस्था  तथा  प्रशासन  पर  भार  पड़  रहा है  और  इसे

 पर्याप्त  सहायता की  ग्र वश्य कता  हैं  |
 हम  सिफारि दा  करते  हैं

 fe  प्रतिवर्ष

 इसे  ३.२५  करोड  का  श्रमदान दिया  जाय  २७३  के  अन्तर्गत  दी

 जानें  वाली  सहायता  के  बन्द  होने से  पश्चिमी  बंगाल  के  गत  दो  वर्षों  के  राजस्व

 में  पर्याप्त  खराबी  होगी  इस  कारण  इस  अनुदान  को  w NOY  करोड़  कर  दिया

 जाये  जो  इन  दोनों  वर्षों  के  लिये  पी

 इस  कारण  यह  बात  नहीं  हे  कि  पश्चिमी  बंगाल॑  राज्य  की  सामान्य  श्रावश्यकताश्ं  की

 झोर  ध्यान ही  नहीं  दिया  गया  ।  जब  एक  सदस्य  यह  कहते  हें  कि  was  राज्य  की  समस्यायें

 विशेष  प्रकार की  हैं  में  उससे  इन्कार  नहीं  करता  में  तो  यही  च  कि  माननीय  सदस्य



 १३  १९५७  संघ-उत्पादन-शुल्क  विधेयक  az  REVE

 सम्पदा-शुल्क  तथा  रेलवे  यात्री  किरायों  पर  कर

 विधायक

 केन्द्र  के  लिये  संसाधन  भ  बतायें  ताकि  केन  इनका  वितरण  राज्यों  को  कर  सड़क  ।  में
 wu

 केवल  इतनी  बात  चाहता  हूँ  ।  afe  मेरे  पास  रुपया  हो  तो  में  उसे  राज्यों  में  बांटने  के  लिये

 तैयार  हूँ  ।

 श्री  श्री नरायण  दास  ने  बिहार  की  संकट  की  स्थिति  के  बारे  में  कहा  !  बिहार  की

 स्थिति  बड़ी  संकटमय  वास्तव  में  बिहार  की  स्थिति  बड़ी  ही  दयनीय  कौर  उसका

 वर्णन  नहीं  किया जा  सकता  ।  वह  राजस्व  तकावी  ऋण  इत्यादि  कुछ  भी  इकट्ठा  नहीं  कर

 सकते  |  इसके  अतिरिक्त  उनकी  फसलें  खराब  हो  जाती  हैं  कौर  उसी  के  साथ  कौर  भी  मामले

 बिगड़  जाते  इसका  कारण  यह  नहीं  कि  वहां  सक्षम  सरकार  नहीं  बल्कि  यह्  कि  वहां

 जमींदारी  का  खातमा  हो  गया  sie  लगान  इकट्ठा  करनें  की  व्यवस्था  न  थी  ।  में  जब

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  था  तब  बिहार  गया  था  ate  मैँने  इसे  विशेष  सहायता  दिये  जाने

 के  लिये  सिफारिश भी  की  थी  जेसा कि  १९४२  में  केरल  के  बारे  में  की  थी  ।  क्या ही

 अच्छा  होता  यदि  उस  समय  मेरा  प्रतिवेदन  स्वीकार कर  लिया  जाता  ।  केरल  के  लिये  भी
 उस

 समय  कुछ  होਂ  सकता  था

 wa  बहुत  से  राज्यों  को  सहायता  बहुत से
 राज्यों  को  तो  विशेष  सहायता  चाहिये नये ८

 यदि  मेरे  पास  धनहो  तो  मैँ  तो  इसे  सहर्ष  देने  को
 तैयार हूं  ।  में  राज्यपालों को  यह  नहीं  कहता

 कि  राज्य  अपना  काम  भ्र पन  ही  संसाधनों  से  चलाये  ।  में  यह  भी  समझता  कि  अखबारों  में

 यह  समाचार  कैसे  कराया  ।  मैंने  कभी  भी  ऐसी  बात  नहीं  थी  ।  यदि  मेंने  यह  बात  कही  भी

 होगी  किसी  दुसरे  संदर्भ  में  कही  होगी  ।  किन्तु  राज्यों  की  श्रावश्यकताश्ों  से  करने

 का  कोई  भी  प्रत  नहों है  ।

 ्  में  तो  केवल  यह  कहना  चाहता हूं  कि  यदि  हमारे  पास  धन  हो  तो  हमें  कोई  अड़चन

 नहीं है
 ।  योजना  आयोग  इस  कार्य  के

 लिये  वहां  में  भी  उस  आयोग  का  सदस्य  हूँ  ak

 जो
 राज्य  सहायता  चाहते हैं  में  सदैव  उनका  वहां  पर  पक्ष  लेता  हूं  ।.  किन्तु  वह  बात  तो  सदा

 हमारे  सामने  रहती है  कि  हमारे  पास  धन  है  भ  नहीं ।

 श्री  गुहा  ने  ऋणों  का  प्रदान  उठाया  |  ऋणों  सम्बन्धी  उस  सिफारिश से  मुझे  कोई  चिन्ता

 व्याप्त
 नहीं  होती

 ।.
 हमारे  इलाके  में  एक  कहावत  हैकि जब

 पानी  आपके  सिर  के  ऊपर
 से  बह

 रहा है
 तो  चाहे एक  गिरह  हो  या  १०  गिरह  इसका  कोई  भी  महत्व  नहीं  में  जानता हूँ

 कि
 इस

 देश  में
 वित्त  मंत्री

 के  सिर
 के

 ऊपर
 से  बह  रहा  ५  करोड़  ज्यादा  लगाने

 में  थी  में  त्व  चिन्ता  नहीं  करता  ।  किन्तु  उससे  राज्यों  के  तुरन्त  संसाधनों  पर  अवश्य  ही

 प्रभाव  पड़ेगा  ।  में  यह  नहीं  कर  सकता  कि  भुगतान  भी  रोक  दूं  शर  ऋण  भी  जारी  रखूं  ।

 इसलिये  इस  मामले  का  परीक्षण  करना  हम  केवल  लेखा  पुस्तक  से  ही  यह  देखकर  नहीं

 बता
 सकते

 कि
 ठीक  स्थिति  वास्तव  में  कया  इस  बात  पर  बहुत से  महालेखापालों  से  बातचीत

 करनी  होगी  ।  कौर  उन्हें  उत्तर  देना  होगा  ।  उनके  रिकार्ड  देखे  जायेंग े।  इसलिये  यह  बात

 नहीं है  कि  हूप  किसी  राज्य  की  सहायता  नहीं  करना  चाहते या  उनका
 भार  हलका  नहीं  करना

 चाहते  हैं  बल्कि  वास्तव में  यह  प्रश्न  बड़ा  व्यापक  है  ।

 इस  कारण
 जब  कि  मैँ  माननीय  सदस्यों  की  इस  बात  से  सहमत  हूँ  कि  विभिन्न  राज्यों

 को  सहायता  मिलनी  चाहिये  किन्तु  उसी  समय  में  यह  सुझाव  देता  हूँ  कि  इस  मामले  को  वित्त

 आ्रायोग  नें  सुलझाया  है  अ्रथत््‌  उसने  राज्यों  की  श्राव्यकताओओं  पर  विचार  करके  यह  बता दिया

 है  कि  किस  प्रकार  इन  करों  का  उनमें  बंटवारा  हो  या  उन्हें  अनुदान  के  रूप म  सहायता  मिले  ।
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 सम्पदा-शुल्क  रेलवे  यात्री  किरायों  पर  कर

 विधेयक

 ति०  त०

 उसके  बाद  कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  बंटवारे  क  ग्रा धार  की  झ्रालोचना  की  कौर  कहा  कि

 क्या  यह  एकत्रण  के  आधार  पर  हो  या  खपत  के  प्रा घार पर  या  फिर  झ्राबादी  के  प्राकार पर  ।

 किन्तु  अधिकतर  माननीय  सदस्यों  ने  बंटवारे  के  श्रीधर पर  सहमति  प्रकट  की

 यह  ठीक  है  यदि  श्राप  बम्बई  या  कलकत्ते  में  हैं  तो  am  सोचते  हैं  कि  एकत्रण  का

 ही  सब  से  ठीक  जब  श्राप  उत्तर  प्रदेश  में  जाते  हैं  तो  समझाते हैं  कि  झ्राबादी का  are  ही

 ठीक  है  ।  यदि  श्रमिक  राज्य  में  लम्बी  रेलवे  लाइन  होते  श्राप  समझते हैं  कि  मीलों  की  लम्बाई
 ७  ७

 ही  ठीक है  ।  यदि  अपके  रेलवे  लाइनें  न  हों  तब  कहते  हँ  कि  यह  सरकार  तथा  रेलवे

 मंत्रालय  की  गलती हैं  और  उन  लोगों की  गलती  के  कारण  हमें तो  दण्ड  नहीं  दिया  जा  सकता ।

 इसलिये  जहां  रेलवे  लाइनें  हैं  ऐसे  राज्यों  को  हमारी  सहायता  करनी  चाहिये  |

 कई  बार  यह  बात  बहुत  व्यथ  लगती  उत्तर  प्रदेश  में  लगभग  ५  करोड़  रुपया

 हीकर
 के

 रूप
 में

 एकत्रित
 किया  जाता

 किन्तु  इसे  राजस्व
 में  से

 १०  करोड़  रुपया

 aq उत्तर  प्रदेश  के  ६३०  लाख  लोगों  की  न»  की  खपत  सेही  यह  कर  वसूल  होता है  |

 चीज  को
 भूला  नहीं  जासकता ;  जहाँ  तक  सम्पदा  शुल्क  का  संबंध  है  इसमें  विभिन्नता  क्यों

 लाई  जाये  ।  वास्तव  में  जहां  सम्पदा  है  वहां  उस  राज्य  का  यह  कर्तव्य  हैं  कि  उसका  ध्यान

 रखे  कौर  ऐसी  स्थिति  पेदा  करें  कि  उस  सम्पदा  का  मृत्य  न  गिरे  ।  यदि  कोई  सरकार  किसी

 ग्राम को  खाली  कराने
 तो

 हम  शुल्क  तो  लगा  ही  देंगे  किन्तु  उससे
 जो  वसूली होगी  वह

 बिल्कुल ही  थोड़ी  होगी  ।  हो  सकता  है  इसी  आधार  पर  वित्त  आयोग
 ने  ध्यान  देकर  इस  तरह  की

 कार्यवाही  की  हो  |

 ma  यहां  पर  माननीय  सदस्य ने  अपने  अपने  दृष्टिकोण  के  बारे में  कहा

 यदि  श्राप  सबक  दृष्टिकोणों  कों  एकत्रित  करके  देखें  तो  श्राप  भी  उसी  निष्कर्ष  पर  पहुंचेंगे

 जिस  पर  ्य  पहुंचा

 श्री  बिमल  घोष ने  सुझाव  दिया  है  कि  हमें  आस्ट्रेलिया  का  अनुकरण करना  चाहिये  ।
 में

 प्रगति  स्थिति  से  वास्तव  में  भ्रनुचित  लाभ  नहीं  उठाना  चाहता
 ।

 संविधान  सभा  के  समय  में
 हमने  इसी  प्रश्न  के  बारे में  एक  समिति  नियुक्त  की  थी  ae  उन्होंने इस  प्रश्न  पर

 भी  विचार

 किया था  ।  भारतीय  स्थिति  पर वह  बात  लागू  ही  नहीं  होती  हैं  ।  वहां  किसी  बात  का  भ्रान्ति

 रूप  इतना  नहीं  जितना  हम  सोच  रहे  हैं  ।  हाल  ही  में  संग्राम  संविधान  के  एक  प्रोफेसर  ने  मुझ  से

 पूछा  कि  क्या  सरकार  या  संसर  द्वारा  सामान्यतया  वित्त  आयोग  की  सिफारिशें  मान
 ली

 जाती

 हूं
 ।

 क्या  श्राप  कोई  ऐसी  प्रथा  स्थापित  करना  चाहते  है  या  कनाडा  की  तरह  से
 चलना

 चाहते  ?  मेंने  उसे  बताया  कि  हम  ऐसी  ही  प्रथा  बनाने  जा  रहे  हैं  ।  इसलिये  में  तो

 समझता  हूँ  कि  यह  कोई  विशेष  बढ़िया  बात  नहीं है  कि  हम  इससे भी  त्रुटिपूर्ण तरीका  भ्र पना यें  ।

 वास्तव में  आस्ट्रेलिया  की  प्रथा  ठीक  नहीं  जहां  तक  योजना  आयोग  का  सम्बन्ध  हैं  माननीय

 सदस्य  जानते  हैं  कि  में  भी  उसका  एक  सदस्य  माननीय  मित्र  इस  बात  का  अ्रतुभव  भी

 करेंगेकि  निर्णयों  में  पर्याप्त  रूप  में  वित्त  मंत्री  का  हाथ  रहता  हैं  क्योंकि  उसे  तथ्यों  से

 फीयत  होती है  |  जहां  तक  सक्षमता  का  Meta  में  इस  बात  को  सभासदों  पर  छोड़ता हूँ  ।

 इसलिये  हमें  यह  तरीका  बदलना  नहीं  चाहिये  क्योंकि  यही  wear  तरीका

 यद्यपि  किसी  प्रकार  का  सुझाव  दिशा  में  देना  मेरे  लिये
 ठीक  न

 होगा  किन्तु
 मरी

 यह  स्थिति  नहीं है  कि  में  राज्यों  में  सम्पदा  शुल्क  तथा  रेलवें  यात्रियों  पर
 किराये

 का  बंटवारा



 १३  LEN  संघ-उत्तादन-दुलक  विधेयक  कौर  WEA

 सम्पदा-शुल्क  त्या  रेलवे  यात्री  किरायों  यर  कर  विधेयक

 करने के  प्रदान  पर  में  ही  सुझाव  दूं
 ।

 सब  माननीय  सदस्यों
 की

 बातें  सुनकर  में  यह  बताना  चाहता

 हैं  किमेंने  जो  कुछ  पहले  कहा  था  वह  भी  इस  समय  ठीक

 tet  बीरेन  राय
 :

 सम्पदा  शुल्क  के  नियमों  के  बदलने  के  बारे  में  क्या  है  ?

 fat  fro  त०  कृष्णमाचारी :  में  खेद  के  साथ  कहता  हूँ  कि  इस  समय में  इस  पृथक  प्रश्न

 पर  नहीं  बताना  चाहता  ।  इसे  के  समय  लिया  जा  सकेगा |

 1उपाध्यक्ष महोदय : प्रद न यह है कि : महोदय  :  wet  यह  है  कि

 कुछ  संघ  उत्पादन-दुकां  के  शुद्ध  के  एक  रंदा  को  राज्यों  में  वितरित  करने

 की  व्यवस्था  करने  वालें  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  11.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हम्  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय :  प्रश्न  यह  है  :

 से  ६,  अधिनियमन  सूत्र  और  विधेयक  का  विधेयक  का  अंग

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुमा  ।

 खण्ड  १  से  ६,  श्री  नियमन  सुत्र
 प्रो

 fears  का  नाम  विधेयक में  जोड़  दिये  गये  ।

 श्री  ति०  त०  कृष्णमाचारी  :  में  प्रस्ताव  करता हूँ
 :

 विधेयक  को  पारित  किया  जाये  है

 उपाध्यक्ष  महोदय :  प्रशन  यह  है
 :

 विधेयक  को  पारित किया  जाये  1”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT  ।

 महोदय :  अब  में  दूसरे  विधेयक
 को  मतदान  के

 लिए  रखता  हूँ
 |

 यह  हैं  :

 सम्पदा-शुल्क  तथा  रेलवे  यात्री  किरायों पर  कर  के  शुद्ध  प्राप्त  को  राज्यों  में

 वितरित  करने की  व्यवस्था  करने  वालें  विधेयक  पर  विचार किया  जाये  1”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 1  उपाध्यक्ष  महोदय :  प्रश्न यह  है  :

 ग्रीक  खण्ड  १  से  ६,  अधिनियमन  सूत्र  तया  विधेयक  का  नाम  विधेयक  के  अंग

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 खण्ड  १  से  ६,  अधिनियमन  सुत्र  am  विधेयक  का  नाम  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  ।

 fat
 ति०  त०  कृष्णमाचारी :  में  प्रस्ताव  करता  हूं

 विधेयक  को  पारित किया
 ह

 मूल  अंग्रेजी  में

 300
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 सम्पदा-शुल्क  तथा  रेलवे  यात्री  किरायों  पर  कर  विधेयक

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  |

 शी  विमल  घोष
 प्रश्न  यह  है  कि  संविधान  द्वारा  वित्त  आयोग  की  व्यवस्था

 कर  चुकनें  के  बाद  हमने  योजना  आयोग
 की  स्थापना  की  वित्त  ग्रा योग

 ने
 स्वयं  ही

 कहा  है  कि  इससे  कुछ  अनियंमिततायें उत्पन्न  हो  गई  मेंने  वित्त  मंत्री  से  यही  पूछा था  कि

 वे  इस  समस्या का  हल  करने  क  लिये  क्या  कर  ये  दोनों  ग्रा योग  लगभग  एक  ही  प्रकार

 का  कार्य  कर  रहे  हैं  faa  आयोग  ने  इस  बात  की  जांच  नहीं  की  है  कि  योजना  आयोग  नें

 कुछ  राज्यों  के
 लिये  जो

 कुछ  राजस्वों  का  भ्रावण्टन किया  है  वह  उचित  भी  था  या  नहीं  ?

 इस  समस्या  के  हल  के  लिये  मेंने  यह  सुझाव  नहीं  रखा  था  कि  हमें  भ्रास्ट्रेलिया की  नकल

 करनी  क्योंकि  वहां  योजना  att  जेसी  कोई  चीज  ही  नहीं ह  यदि  वित्त  मंत्री एक

 ही  आयोग को  पर्याप्त  तो  भी  मुझे  कोई  अ्रापत्ति  नहीं  योजना  wrath ने

 कुछ  fra  कर  दिये  कौर  यदि
 उनके  सम्बन्ध

 में  कुछ  राज्यों  की  कुछ  विशिष्ट  कठिनाइयां

 या  आवश्यकतायें हों  तो  उनपर  विचार  करने  के  लिय  कोई  संगठन  या  रहना ही  चाहिये

 उसी  क  सम्बन्ध  में  मेंने  आस्ट्रेलिया  का  उदाहरण  दिया  था
 ।
 में  जानता हूं  कि  भारत  में

 की  ज्यों  की  त्यों  नकल  नहीं
 की

 जा  सकती

 tat  ति०  to  कृष्णमाचारी  :
 माननीय  मित्र

 ने  अभी  भी  स्थिति को  ठीक  में  नहीं  समझा है  ।

 स्थिति  यह  हैं  कि  योजना  आयोग  का  कोई  सं विहित  आधार  नहीं  दूसरी  बात  यह  है  कि  वित्त

 नें  योजना  आयोग  का  उल्लेख  इसलिये  किया  हैं  कि  योजना  झ्रायोग  सामान्य  राजस्व

 तथा  व्यय  में
 से  कुछ  अतिरिक्त  राशियां  निकालने  की  बात  सोचता है  जिनको  कि  प्रत्येक  राज्य

 के  राजस्व म  दिया  जाना  चाहिये  कौर  जिसे  योजना  आयोग  योजित  विकास  के  लिये  सुलभ  मानता

 है  ।  योजना  झ्रायोग  राज्य  के  सामान्य  कार्य-संचालन  में  जो  रुचि  दिखाता  है  वह  कंवल

 आनुषंगिक  ही  होती हैं  ।

 यदि  हम  योजना  marr  को  कोई  विशेष  मामला  सौंपते  उदाहरण  स्वरूप  बिहार

 का  प्रशन  सौंपते  तो  हम  वैसा  कवल  इसी  लिये  करते हें  कि  योजना  आयोग  ऐसे  व्यक्तियों का

 एक  क्षमता शील  निकाय  हैं  जो  amt  सामान्य  कार्य  के  ग्र ति रिक्त  कुछ  ak  ज  भी

 कर  सकते  जहां  तक  योजना  आयोग  के  अरपन  कार्य  का  सम्बन्ध  योजित  विकास  wk

 देश  के  विभिन्न  भागों  में  सुलभ  के  पर्याप्त  उपयोग  की  योजनायें  तेयार  करना

 अत्यावश्यक  व्यय  का  जितना  भी  भाग  विकास  से  सम्बन्धित  होता  उस  व्यय को  पुरा

 करने  के  योजना  आयोग  को  प्रत्येक  राज्य  में  सुलभ  भ्र ति रिक्त  राशि  या  प्रत्येक  राज्य

 की  कराधान  योग्य  अतिरिक्त  क्षमता  की  जांच  तो  अ्रावश्यक  रूप  से  si  पड़ता  है  ।

 यह  तो  हो  सकता  है  कि  वित्त  भ्रायोग  ak  योजना  aa  के  अपने  ्

 कार्यो-क्षेत्र  कहीं  समान
 लेकिन  यह  प्रासंगिक

 रूप  में  ही  होता  si  वे  वास्तव  में  पूरी

 तौर  पर  ग्रतिछादी  नहीं  हो  सकते  ।  इसलिये  ऐसा  कोई  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  कि  हम  योजना

 होने  के  कारण  वित्त  wait  को  झनॉवद्यक  मान  आना  हम  योजना  awa  ही

 किसी  आस्ट्रेलिया  की  जब  तब  राज्यों  के  लिये  संसाधनों  का  करने के

 सम्बन्ध  में  कुछ  सिफारिशें  करने को  कह  दें  ।  यह  तो  होता  हैं  कि  हम  बिना  किसी  सं विहित

 अनुमति  के  कभी-कभी  बंटवारे  के  कुछ  मामलों  के  सम्बन्ध में  योजना  आयोग  की  सहायता ले

 लेते ह  शायद  आस्ट्रेलिया में  यही  होता है  ।  हम  योजना  को  बता  देते  हैं  कि  हमारे

 पास  भ्रमित
 अन्न

 ऑ्रात्दोलन
 के  लिये  ६०  या  ७०  करोड़  रुपये  हैं  इस  संबंध

 मूल  wast  में
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 म  उससे  राय  भी  लेते  हं  कि  राज्यों  में  उस  व्यय  का  बंटवारा  किस  प्रकार  किया  जाये उन

 राज्यों  मं  बंटवारे  का  क्या  फल  निकलेंगी यह  तो  इस  बात  पर  निर्भर  करेंगा ।  रोजगार

 इत्यादि  अन्य  कारणों  का  उस  पर  क्या  प्रभाव  पड़ता  है  ।  योजना योग  इसके  सम्बन्ध  में  भी

 अपनी  राय  देता  है  ।  योजना  आयोग  से  ऐसी  राय  पूछने  का  कारण  तो  नितान्त  भिन्न

 निसंदेह  वित्त  प्रयोग  द्वारा  योजना  प्रयोग  शौर  योजना-काल का  निर्देशन  अत्यावश्यक

 लेकिन वह  प्रासंगिक  ही  है
 ।

 यदि  माननीय  सदस्य  इस  पर  कुछ  अधिक  विचार  तो  वे

 इसी  परिणाम
 पर  पहुंचेंगे  कि  उनका  प्रदान  सही  मान्यताओं पर  अ्राधारित ही  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  प्रश्न  यह  ह

 विधेयक  को  पारित  किया  जाये  (3
 ~

 प्रस्ताव  त  gat ।

 a  Oe

 अनुदानों  की  अनुपूरक  मांगें-सामान्य

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  सभा  वर्ष  PEX9-¥S  के  प्राय-व्यस्क  संबंधी

 अनुदानों  क: अ्रनुपूर०  मांगों  पर  विचार  करेंगी  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  हारा  वर्ष  १९५७-५८  फे  लिये  अनुदानों  की  ये  अनुपूरक  मांगें  प्रस्तुत  की  गईं

 माग  सख्या  टा शीषेक  रदा

 e-3  भतत्वीय  सब क्षण  R0,GX,000  रुपय

 २३  नागा  पहाड़ियां-तुएनसांग क्षेत्र  %,019,22,000  रुपय

 औ  सम्भरण  3,&£,e00  रुपय

 १०  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  का  पंजी  व्यय  १,०००  रुपय

 १२६  खान  कौर  इंधन  मंत्रालय  का  पंजी  व्यय  १०,१०,०००  रुपय

 श्री  नोशीर  भरुचा  एक  औचित्य  were  ।  प्रथम  अनुपूरक  विवरण के

 शुमार  मांग  संख्या  १०४  सांकेतिक  अनुदान  की  मांग  उसे  नियम-विरुद्ध  घोषित  कर

 दिया  जाना  इससे  सभा  का  काफी  समय  भी  बच  जायेगा

 प्रचलित  प्रक्रिया के  अनुसार  सांकतिक  मांग  करना  अ्रसंवधानिक शौर  अवध

 दूसरी  चीज  यह  कि  इसकी  अनुमति  देने  वाला  प्रक्रिया  नियमों  का  नियम  २१७  संविधान

 विरुद्ध

 तीसरी  बात  यह  कि  किसी  भी  नयी  सेवा  सम्बन्धी  प्रस्तावित व्यय  के  लिये  निधि  की

 मांग  करने  का  उचित  तरीका  यह  है  कि  उसमें  लगने  वाले  समूचे  व्यय  की  मांग  की  जायें

 उपलब्ध  विधियों  को  व्यपगत  अनुदान  या  बचत  मान  लिया  जाये
 ।

 नार

 मल  में

 |  | |  |
 राष्ट्रपति  की  सिफारिश  से  प्रस्तुत  की



 रद  अनुदानों  ऋवूपू्रक  १३  १६४५७

 नाशिर

 मांग  संख्या  १०४  नियमानुकूल  नहीं  है  ।  इसके  कारण  यह  हैं  :

 कि  व्यय  संसद  का  नियंत्रण  इसी  प्रकार  किया  जाता  है  कि  वह  व्यय  के  एक  ae

 विद्वेष  के  लिये  राशि  विशेष  की  मंजूरी  देती  है  ।

 एक  बार  यह  मंजूरी  दे  दी  जाने के
 बाद  अनुच्छेद  ११४  (२)  के  विनियोग

 विधेयक के  दौरान  में  अनुदान  की  उस  राशि  में  परिवर्तन  करने  का  कोई  संशोधन  नहीं  रखा

 जा  सकता  ।

 नियम  २१७  के  हस्तगत  कार्यपालिका  को  अनुदान  की  उस  राशि  में  परिवर्तन  करने  का

 प्राधिकार दिया  गया  है  ।

 अनुच्छेद  ११५  कौर
 क  अनुसार  विनियोग  विधेयक  पारित  हो  सुनने

 के  बाद  कवल  संसद  को  ही  उसमें  परिवहन  करने  का  प्राधिकार

 इसके  अतिरिकत  ,  भ्रनुच्छंद  gy  में  अनुपूरक  मांगों  ग्र ति रिक्त  मांगों की  व्यवस्था

 की  गई

 भ्रनुच्छेद  ११४,  ११५  या  ११६  में  से  किसी  में  भी  सांकेतिक  मांगों  की

 व्यवस्था  नहीं

 सात्तिक  मांग  के  दारा  तो  araatterat  को  नयी  सेवा  पर  होने  ~  a  को

 शौर  भ्रनुदान  के  उद्देश्य  में  भी  परिवर्तन  करने  की  शक्ति  मिल  जाती  यह  संविधान  की  भावना

 के  विरुद्ध

 संविधान  इसकी  श्रनुमतिं नहीं  देता  ।

 यदि  नियम  २१७  के  हम  कार्यपालिका  को  विनियोग  करने की  ऐसी  शक्ति

 दे  तो  वह  किसी  भी  एक  शीर्ष  के  व्यय  को  दूसरे  शीर्ष की  मद  पर  लगा  सकती

 सांकेतिक  अनुदानो ंसे  यह  भी  ठीक-ठीक  मालूम  नहीं  हो  पाता  कि  उस  शीर्ष  के  ग्रन्तगंत

 ठीक-ठीक  कितनी  राशि  व्यय की  जायेगी  ।  इससे  संसद का  नियंत्रण  शिथिल  पड़ता  है  |

 सांकेतिक
 अनुदानों

 की
 मांगों  से  सदस्यों  के  सांकेतिक  कटौती  प्रस्तावों को  प्रस्तुत  करने

 के  अधिकार को  भुलाया  जा  सकता है  I

 मांग  संख्या  १०४  संविधान  की  शक्ति से

 +  faa  मंत्री  fao  ao  माननीय  सदस्य  की  तर्क  प्रणाली कुछ कुछ  नया

 मैं  नहीं  समझता  कि  नियम  २१७  सांकेतिक  अनुदानों  की  मांगों को  प्रस्तुत  करने से

 रोकता
 उसमें  विनियोजन  द्वारा  किसी  सेवा  सम्बन्धी  प्रस्तावित  व्यय

 की  पूर्ति के  लिये

 आवश्यक निधी  की  मांग  करने  की  एक  प्रक्रिया  विहित  कर  दी  गई  यह तो  एक

 सामान्य  प्रथा  है  कि  हम  किसी  भी  नयी  या  पुरानी  सेवा  के  बारे  में  ब्यौरे  वार  जानकारी
 के  अभाव  उसके  लिये  प्राय-व्ययन  में  एक  सांकेतिक  मांग  रख  देते  सभा  उसके

 सिद्धान्त  के  सम्बन्ध  में  चर्चा  करती  हैं  aire  यदि हम  उस  सिद्धान्त  को  स्वीकार  कर  लेते हैं  तो

 पूरी  जानकारी  सुलभ  होने  पर  हम  बाद  में  व्यय  की  समूची  राशि  बता  देते  हैं
 ।

 मिल  प्रंग्रेजी में



 १३  PERS  शन दानों  की  अनुपूरक  मांगें-सामान्य  BEAR

 वास्तव  गत  १७  वर्षों  का  मेरा  इस  सभा  इससे  पहले  की  सभाओं का ~  a.
 यही

 अनुभव है  मन  एस

 ac  ५ ७

 किरनें  उदाहरण  देखे  हें  जिनमें  कि  १,०००  साये  या  एक  लाख  या  एक

 करोड़  रुपयों  तक  के  qa  के  सम्बन्ध  में  भी  प्री  सामग्री  नहीं  जुटाई  गई  थी
 ।

 और  ,  वास्तव  इस  वर्तमान  राय-व्यस्क सें  जो  अभी  तेयार  किया जा  रहा  में

 कई  सांकेतिक  भ्रनुदातों  की  मांगें  रख  रहा  क्योंकि  कई  मंत्रालयों  ने  भ्र पनी  मांगों  का  कोई

 ब्यौरा  नहीं  भेजा  में  किसी  मांग  को  भी  पुरी  तरह  समझे  बिना  उसे  झाय-ब्ययक

 में  सम्मिलित  नहीं  कर  सकता  ।  में  सभा  के  सामने  केवल  सांकेतिक  अनुदानों  की  ate

 ही  जिससे  कि  सभा  उन  सेवाशर्तों  से  तो  सहमत  हो  जाये
 ।

 में  बाद  में  सभा
 क

 सामने  पूरा  ब्यौरा  रख  दूंगा  at  लिये  यह  उचित  नहीं  होगा  कि  व्यय  के  औचित्य  से  पूर्ण

 सहमत  हुए  या  उसकी  पर्याप्तता  या  श्रपर्याप्तता  समझे  बिना  ही  में  सभा  से  किसी  निश्चित

 राशि  की  मांग  करने  लग ॥ न

 बहुधा  ऐसा  होता  है  कि  विभिन्न  मंत्रालय  मुझे  यथेष्ट  नव  नहीं  बतातें  तब  में  उनसे

 कह  देता  हूं  किन्हें  बाद  में  अनुपूरक  मांगें  रखनी  पड़ेंगी  ait  उस  समय  में  केवल  सांकेतिक

 मांगे ंही  प्राय-व्ययन  में  सम्मिलित  कर  लेता हूं  ।  आय-व्यस्क  में  सामान्य  रूप में  कई  बार

 ऐसा  किया  जाता  है  ||

 में यह  नहीं  मानता  कि  नियम  २१७  प्रग्-क्यणाधिकार  देता  मुझे  तो  माननीय  सदस्य

 के  तक॑  में  कोई  सार  नहीं  दिखता  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  भरुचा  चाहते हें  कि  में  नियम  २१७  को  संविधान  की  afer  से

 परे  घोषित  मुझे  उसका  कोई  प्राधिकार नहीं  उसके  माननीय  सदस्य

 को  अलग से  इस  नियम  का  एक  संशोधन  प्रस्तुत  करना  चाहिये  ।  तब  सभा  ही  इसका  निणय

 करेगी  |  इसलिये  मं  इस  भ्रांति  को  नहीं  मानता  ।

 श्री  नौशेरा  भरुचा  मांग  संख्या  १२६  द्वारा  १०  लाख  रु०  को  मांग  एक  नवनिर्मित

 sata  उड़ीसा  मिनरल  stare  कम्पनी  के  शेयर  खरीदने  के  लिये

 की  गई  है  ।  यह  इसलिये  कि  दुर्गापुर के  इस्पात  कारखाने  के  लिये  उड़ोसा की  बोलनी  को

 कच्चे  लोहे  की  खानों  का  कच्चा  लोहा  अ्रावश्यक  परन्तु  वे  खानें  निजी  अधिकार  में

 यह  नया  समवाय  स्थापित  किया  गया  हैं  ।

 में  पूछता हूं  कि  निजी  सेवायों  के  खनन  हों  को  समाप्त  क्यों  नहीं  fear  जा

 सकता  ?  उनको  भ्रनुज्ञप्तियों  का  नवीकरण  न  करना  सरकार  के  स्वयं  विवेक  पर  ही  है  ।

 सरकार  उन  निजी  पट्टाधारियों  को  प्रतिकर  भी  दे  सकती  है  ।  हमने  एक  ऐसा  अधिनियम

 भी  पारित  कर  दिया  है  ।  सरकार  इस  ढंग  से  सरकारो  क्षेत्र  में  एक  प्रसन्न  रूप  से  निजी

 उद्यम  को  लाना  चाहती  हैं  ।  शायद  समवाय  की  नीति  भो  चीजों  उद्योगपति  ही  निर्घारित

 करेंगे  ।

 सरकार  उनके  पट्टों  को  समाप्त  क्यों  नहीं  कर  देती  ?

 लागों

 मल  प्रंग्रेजी  में



 २६५६  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  के  बारे  में  १३  .१९५७

 श्री  नौशेरा

 मांग  संख्या  २३  क  पहाड़ियों के  त॑  एन सांग  क्षेत्र  के  सम्बन्ध  में  हैं  ।  यह  मांग  १  करोड़

 ७  लाखे  रुपयों  को  हूं  ।  इसमें  से  ५४  लाख  रुपये  पुलिस  प्रशासन  क  लिय  हूं  ।  चाहता हु

 कि  इसके  लिये  कुछ  अधिक  राद  की  मांग  की  क्योंकि  यह  एक  प्रशासनिक  इकाई  ह

 और  इसमें  चिकित्सीय  विकास  इत्यादि  पर  काफी  ध्  किया

 जाना  जिससे  नागा  जनता  संतुष्ट  हो  ate  वहां  शान्ति  तथा  व्यवस्था  रहे  ।  दूसरी  कार

 पुलिस  प्रशासन  पर  इतना  श्रमिक  व्यय  नहीं  करना  चाहिये  |

 यदि  पलिस  प्रशासन  पर  इतना  व्यय  न  हो  आवश्यक  तो  हमें  द्न्य  प्रयोजनों

 लिये  किये  जाने  वाले  अनुदानों  में  विधि  करत  चाहिये  ।

 मांग  संख्या  €  ३  इसलि  की  जा  रहो  है  कि  सरकार ने  १९४७  में  किसी  को  जो  खाघान्न

 बेचा  वह  मनुष्यों  के  खाने  के  योग्य  नहीं  था  झर  उसने  क्षितिज  कर  दावा  किया  था

 लेकिन  हमने  उससे  कोई  सबक  हासिल  नहीं  किया
 हैं

 ata  भी
 हमार  यहां  स्टोरेज

 में
 बड़ा

 अपव्यय  होता है  ।  उसकी  दशा
 ग्राम

 भो  adt  हो  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  .  यह  चर्चा  कल  जारी  |

 गेर सर  कारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  aaa  सम्बंधी  समिति

 ग्यारहवां  प्रतिवेदन

 फी  प्रमथनाय  बनर्जी  में  प्रस्ताव  करता हूं

 यह यह  सभा  गैर-सरकारी  सदस्यों के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति के  ग्यारहवें

 प्रतिवेदन
 से  जो  ११  १९५७  को  सभा  में  प्रस्तुत  किया  गया  सहमत

 +)
 &

 r  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रदान

 यह  सभा
 गेर-सरकारी

 सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति

 के  ग्यारहवें
 जोर

 ११  aa)  को  सभा  में  प्रस्तुत
 किया  गया  सहमत है

 3  "”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  का  ।

 नान  नक  ee  ee  नगण

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  के  बारे  में  संकल्प--जारी

 1  उपाध्यक्ष  महोदय  :  अरब  हम  श्रीमती  रेण  चक्रवर्ती  द्वारा  २६  १९५७  को  प्रस्तावित

 संकल्प
 पर  चर्चा  करेंगे

 ।  इस  के  लिये  १  घंटे  का  समय  था  केवल  ve  मिनट  दोष  हैं  ।

 श्रीमती  रेणु
 चक्रबर्ती  :  योजना  सम्बन्धी  नीतियों  तौर  सभी  मामलों  के  बारे  में

 देश  के  सभी  बड़े-बड़े  राजनीतिक  दलों  का  एक  साथ  उच्च  स्तर  पर  चर्चा  करना  WT
 ES कण  ES  se  gee

 मिल ध्  अंग्रेजी  में



 १३  १९५७  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  के  बार  में  संकल्प  २६४७

 श्रवलम्बनीय हो  गया  है  इस  संकल्प  के  सम्बन्ध  में  चर्चा  करना  इसलिये  saws  हो  गया  है  कि

 योजना  गत  डेढ़  वर्षो  की  प्रगति  को  देख  कर  लोग  योजना  में  परिवर्तन  करने  की  मांग  बड़ी  तेजी

 खे  उठा  रहे  हें
 ।

 इस  योजना  को  सफलता  काट  छांट  से  बचाने  तथा  जनता  में  इसके  प्रति  उत्साह  पैदा  करने

 के  लिये हमें  केवल  कांग्रेस  दल  की  ही  भ्रांत  नहीं  देखना  बल्कि  सभी  दलों  का  सहयोग  प्राप्त  करेगा

 चाहिये  ।  माननीय  गृह-कार्य  मंत्री  ने  कुछ  मनगढ़ंत  दस्तावेज  प्रस्तुत  किये  जिन  से  उन्होंने  सिद्ध

 करना  चाहा  है  कि  कम्यूनिस्ट  दल  योजना  को  तोड़-फोड़  का  प्रयास  कर  रहा  यह  संकीर्णता का

 दृष्टिकोण  इस  राष्ट्रीय संकट  के  समय  उन्हें  अधिक  गम्भीरता दिखानी  चाहिये  |

 योजना  की  कठिनाइयों के  सम्बन्ध  में  सभी  राजनीतिक  दलों  के  साथ  कभी  तक  कोई  विस्तृत

 चर्चा  नहीं  की  गई  है  ।

 इस  का  क्रमिक  विकास
 ही  कुछ  इस  प्रकार  किया  गया  है  कि  उस

 की  परिणति  राय के

 इस  राष्ट्रीय संकट  में  हुई  मेरे  संकल्प का  उद्देश्य  उसी  को  रोकना है

 हमें  इन  सभी  का  पुनरीक्षण करना  है  कौर  संकट  के  कृत्रिम  कारणों  को  दूर  करना  है  |  हमें  उन

 बाधाओं पर  भी  पार  पाना  जो हमारे  नियंत्रण में  नहीं  हैं  ।

 जान  बड़  कर  चारों  जोर
 से  एक  दोर  मचाया  जा  रहा  है  कि  द्वितीय  योजना  के  लक्ष्य पूरे  नहीं

 किये  जा  सकते  |  सभा  को  याद  रखना  चाहिये  कि  योजना  में  भारी  कौर  बुनियादी  उद्योगों  के  विकास

 पर  विशेष  जोर  देकर  ही  औद्योगीकरण करने  की  बात  कही  गई  है  ।

 ठाकुर  दास  भार्गव  पोठासीन

 सभी  राजनीतिक  दलों  के  साथ  योजना  भ्रायोग  की  बैठक  के  समय  प्रधान  मंत्री  ने  स्वयं  भी  यह

 बात  कही  थी  ।  उन्हों  ने  कहा  था  कि  सार  रूप  में  योजना  में  सब  से  महत्वपूर्ण उस  के  भौतिक  लक्ष्य  ही

 हैं  ।  उन्हों ने  यह  भी  कहा  था  कि  समाजवादी ढंग  के  समाज  के  निर्माण के  उद्देश्य  को  भी  नहीं  भुलाया

 जाना  चाहिये  |

 ५

 इस  के  उन्हों ने  कहा  था  कि  हमें  भारी  उद्योगों  पर  ही  जोर  देना  ~  ।

 सुग्रा  क्या  है
 ?

 भारी  उद्योगों  के  विकास  का  दायित्व  सरकारी  क्षेत्र  को  सौंपा  गया

 लेकिन  सरकारी  क्षेत्र  तो  बहुत  अधिक  पिछड़  गया  है  ।  योजना के  प्रारूप  में  कहा  गया  था  कि  जब  तक

 हम  मशीन-निर्माण  उद्योग  में  आत्म-निर्भर  नहीं  हो  तब  तक  हमारी  राजनीतिक  स्वतन्त्रता

 प्रभावशाली  नहीं  हो  सकती  ।  लक्ष्य  निर्धारित  करते  समय  उन  बड़े  पैमाने  के  उद्योगों  के  लिये

 आवश्यकता  से  भ्रमित  राशि  रख  दी  गई  थी  ।

 राष्ट्रीय  प्रायोगिक विकास  परिषद  द्वारा  सरकारी  क्षेत्र  के  लिये  किया  गया  आवंटन  aga  कम

 सरकारी  गैर-सरकारी  क्षेत्रों  के  लिये  ५०  ६०  के  अनुपात  में  था  ।  राष्ट्रीय

 विकास  परिषद्‌  की  गत  बैठक  में  माननीय वित्त  मंत्री ने  बताया  था  कि  लगभग  १०  लाख  टन  गढ़ाई

 उत्पादन  की  है  जिस  में  से  लगभग  साढ़े  चार  लाख  से  पांच  लाख  टन  का  उत्पादन  गैर-सरकारी

 क्षेत्र  में  गौर  लगभग  पांच  लाख  से  साढ़े  पांच  लाख  टन  उत्पादन  सरकारी
 क्षेत्र  में

 किया  जायेगा
 |

 परन्तु  प्रौद्योगिक  नीति  के  संकल्प में  यह  गया  है  कि  ये  सभी  वस्तुयें  में  ही

 सम्मिलित हें  पौर इन  का  उत्पादन  केवल  सरकारी  क्षेत्रों  ही  किया  जायेगा
 ।
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 रेश  चक्रवर्ती  ]

 हमारा  वास्तविक  लक्ष्य  तो  वही  परन्तु  जब  योजना  को  fear  गया  तो  वह  अपने

 fas  लक्ष्य  से  पिछड़  गई  ।  are  भी  हमारी  योजना  अपने  लक्ष्य  से  पिछड़ती जा  रही  है  ।  बिजली

 की  भारी  मशीनों  के  निर्माण  उद्योग  का  उल्लेख  करते  हुए  श्री  नंदा  ने  भी  कहा  था  कि  इस  दिशा  में  Ve

 लक्ष्य की  पूति  तो  गैर-सरकारी क्षेत्र  द्वारा  ही  की  जायेगी ।

 इसीलिये  में  ऐसा  अनुभव  करती  हूं  कि  जब  तक  सरकारी  क्षेत्र  के  भ्रन्तगंत  खाने वाले  सभी  लक्ष्य

 पूरे  न  कर  लियें  जायेंगे  तब  तक  योजना का  दोष  भाग  सफलता  पूर्वक  पुरा  न  हो  सकेगा  |  हमें

 में  मिल  कर  कोई  ऐसा  उपाय  सोचना  चाहिये  जिस  से  सरकारी  क्षेत्र  के  समस्त  लक्ष्य  पूरे  किये  जा

 सकें  ।  इसलिये में  इस  संकल्प  को  प्रस्तुत करना  आवश्यक  समझती हूं  ।

 हमारा  देश  अभी  तो  विकसित  स्थिति  में  ही  इसलिये  wit
 तो

 विदेशों  से  कुछ  वस्तुयें
 ग्राहक

 करनी  ह  परन्तु  इस  सम्बन्ध  में  हमें  कुछ  समय  निर्धारित  कर  लेना  चाहिये  क्योंकि  इन  में  हमारी

 विदेशी  मुद्रा  बहुत  लगती है  ।  हम  योजना  के  प्रथम  तीन  वर्षों  में  तो  वस्तुझ्नों  का  आयात  कर  सकते  हैं

 परन्तु  हमें  नीति  दो  वर्षों  में  आयात  की  जाने  वाली  वस्तु भ्र ों  को  मात्रा  घटा  देनी  चाहिये  ।  उस  समय

 तक  हमें इस  योग्य  हो  जाना  चाहिये  कि  स्वयं  ही  इस्पात  कौर  भारी  मशीनों  का  उत्पादन  कर  सकें  |

 ही  सभा  में  पूंजीगत  वस्तु ग्न ों  भारी  विद्युत्‌  सामान  संयंत्र  के  आयात  के  सम्बन्ध  में  पूछे

 गये  एक  प्रदान  के  उत्तर  में  माननीय  मंत्री  ने  जो  उत्तर  दिया  है  उस  में  संयंत्र  के  के  सम्बन्धों  कोई

 उल्लेख  नहीं  है  ।  वास्तव  योजना  में  तो  जनवरी से  १९५७  तक  की  प्रविधि  संयंत्र  तथा

 मशीनों  के  रायात  के  लियें  १०७ਂ  ६७  करोड़  रुपयों  की  व्यवस्था  थी  |  में  देखती हूं  कि  इस  राशि के

 लिये  जो  वस्तुयें चुनी  गई  हैं  वें  सभी  भ्रनुसूची  की  वस्तु  उस  सूची में  भारी  मशीन  बनाने

 वाले  संयंत्रों  का  कोई  उल्लेख  नहीं  है

 राज  जब  कि  गेर-सरकारी क्षेत्र  इस  दिदा में  पर्याप्त  प्रगति  कर  चुका  सरकार  द्वारा  बड़ा

 दोर  मचाया जा  रहा  है  ।  are  विदेशों  से  अघिकतर  ऋण  गैर-सरकारी क्षेत्र  को  ही  प्राप्त  हो  रहे  हैं  ।

 माननीय  वित्त  मंत्री  ने  स्वयं  इस  बात  का  उल्लेख  किया  है  कि  विदेशों  से  प्राप्त  होनें  वाले  ऋण  में  से  कम

 से  कम  ५०  प्रतिशत भाग  गैर-सरकारी  क्षेत्र  को  प्राप्त  होगा  ।  बिरला  प्रतिवेदन  में  तो  यह

 तथा  उल्लिखित है  कि  गैर-सरकारी  क्षेत्र  को  अधिक  से  ates  ऋण  प्राप्त  हो  सकता  है  ।  जहां  तक

 औद्योगिक  क्षेत्र  का  सम्बन्ध  है  उस  के  लिये  विदेशी  सरकारें  सरकारी  क्षेत्र में  तो  जरा  भी  धन  लगाने

 के  लिये  तैयार  नहीं  हैं  ।  इसलिये यह  श्रत्यावइ्यक  है  कि  हम  अपनी  प्रौद्योगिक  होती  पर  पुरविक़ार

 करें  |  इसी  उद्देश्य से  में  ने  यह  संकल्प  प्रस्तुत किया  है  ।

 विदेशी  मुद्रा  के  सम्बन्ध  में  हमारी  स्थिति  भ्रत्याधघिक गंभीर  है
 ८  ०  ०

 करोड़  रुपयों  की  कमी

 बढ़ाकर  १४००  करोड़  रुपये  हो  गई  जोकि  खाद्य  समस्या  के  कारण  भी  बढ़  जायेगी  ।

 परन्तु हम  इस  कमी  को  काफी  हद  तक  पुरा  भी  कर  सकते  हैं  ।  निर्यात  संवर्धन  समिति  ने  इस  सम्बन्ध  में

 कई  सिफारिश  की  हैं  ।  जिन  के  aq  १००  करोड़ रुपये  प्रतिवर्ष  बढ़ाये  जा  सकते  और
 ४

 वर्षों

 में
 ४००

 करोड़  रुपयों  की  वृद्धि  हो  सकती  है  ।  अतः  यदि  राज्य-व्यापार  का  काय  उचित  प्रकार से

 चलाया  जाये  तो  मुझे  पूर्ण  विश्वास  है  कि  यह  कमी  अवश्य पूरी  हो  जायेगी  |

 तरन्त  में  खाद्य  समस्या  के  सम्बन्ध  में  भी  चर्चा  करना  ग्रत्यन्त  ग्रावश्यक हैं  ।  खाद्यान्न जांच  समिति

 ने  यह  बताया  है  कि  हमें  लगभग  तीस  लाख  टन  अन्न  का  आयात  करना  पड़ेगा  ।  इस  सम्बन्ध में  मेरा  यही

 प्रशन  हैं  कि  पूर्ववर्ती  भूमिसुधारों को  क्यों  लागू  नहीं  किया  मुझे  आ्राद्या है कि यदि है  कि  यदि
 इस  समस्या  के

 बारे में  सभी  राजनीतिक  दलों  के  एक  सम्मेलन  में  विचार  किया  जायें  इस  का  कोई  समुचित  हलਂ

 हम  अवश्य  खोज  सकेंगे  ।  में  चाहती  हूं  कि  इन  सभी  राष्ट्रीय ame  पर  विचार  करने  क  लिये



 १३  ZexXS  द्वितीय  पंचवर्षीय  क  बार  में  संकल्प  र५६

 देश के  सभी  राजनीतिक दलों  का  एक  सम्मेलन  बुलाया  और  इसलिये  में  ने  अपना  यह

 प्रस्तुत  किया  है
 |

 सभापति  महोदय  :  संकल्प  प्रस्तुत  हुमा  ।

 tot  विभूति  मिश्र
 :
 में

 स्थानापन्न  संकल्प  संख्या  ३
 प्रस्तुत  करता  हूं

 ।

 जी
 :

 में  स्थानापन्न  संकल्प  संख्या

 ४

 प्रस्तुत  करता  हूँ
 ।

 श्री स०  झा  बनर्जी  :
 में
 स्थानापन्न

 संकल्प  संख्या  ६ प्रस्तुत करता  हूँ
 ।

 felt  विमल  घोष  :  में  स्थानापन्न
 संकल्प  संख्या  ७  प्रस्तुत करता  हूं  ।

 पत्नी  पाणिग्रहण  )
 :

 में
 स्थानापन्न

 संकल्प  संख्या
 ५  प्रस्तुत  करता हूं  ।

 सभापति  महोदय
 :

 ये  सभी
 स्थानापन्न

 प्रस्ताव  तथा  संशोधन  सभा  के  सामने  हैं
 ।

 हमारे  पास

 केवल  ३५  मिनट  का  समय  है  ।  में  पहले  तो  मंत्री  महोदय  को  कुछ समय  शौर  फिर  उस  का

 aq  के  लिये  प्रस्तावक  को  कुछ  समय  दूंगा
 |

 श्री  विमल  मेरा  निवेदन  है
 कि

 पांच  दस  मिनट  का  समय  हमें  भी  दिया  जाये
 ।

 महोदय
 :

 ऐसा  करना  कर्टिन  है
 ।

 जब  यही  निवेदन  पूर्ववर्ती  सभापति  से  किया  गया

 था  तो  उन्हों ने  भी  इसे  स्वी  कार  नहीं  किया  था
 ।

 में  केवल  दो  ही  व्यक्तियों  को  सरकार  तथा  विरोधी

 पक्ष  को  ही  भ्र वसर  दंगा  ।  अरब  माननीय  मंत्री  प्रपर  विचार  प्रस्तुत  करेंगे
 ।

 ft  faa  मंत्री  ति०  ao  कृष्णमाचारी )
 :

 यह  एक  ऐसा  विषय  है  जिस  पर  कई  दिनों  तक  चर्चा

 की  al  सकती है  ।  हम  इस  के  किसी  भी  पक्ष  पर  कई  दिनों तक  बड़ी  सफलतापूर्वक चचा  कर  सकते  हैं  ।

 परन्तु  इस  समय  तो  विरोधी  पक्ष
 माननीया  समस्या

 न
 ही  १  संकल्प  को  ठीक  प्रकार  से

 अभिव्यक्त  कर  सकी  हैं
 न

 ही  प्रस्तुत  विषय  के
 साथ

 अन्य  न्याय  कर  सकीं  इसलिये  तो  उन्हों  ने

 इस  विषय को  राजनीतिक  क्षेत्र  में  घसीटने  का  प्रयत्न  किया  है  ।

 मुझे  स्मरण  है  कि  स्वर्गीय  श्री  लियाकत  wat  खां  ने  ब्रिटिश  काल  में  एक  बार  मुझ  से  यह  कहा

 था
 कि

 मं  उन  से  उस  वर्ष  के  आयव्ययक के  सम्बन्ध  में  चर्चा  करूं
 |

 तदनुसार  में  ने  उन  से  लगभग  2"),

 घंटे  तक  चर्चा  की  ।
 वें  एक  अत्यन्त  कुशल  तथा  योग्य  व्यक्ति  परन्तु  उस  चर्चा  के  अन्त  में  वे  यह  कहने

 लगे कि  समझता  हूं  कि  मुझे  इस  विषय  को  छोड़  ही  देना  ये  बातें  मेरी  समझ  से  बाहर  हैं  ।

 इसलिये  चलो  भारत  विभाजन  के  सम्बन्ध  में  ही  चर्चा  करें  ।  में  अर्थशास्त्र प्र  प्राय व्य यक  के  चक्कर  में

 नहीं  पड़ना  चाहता  बैसे  ही  श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती  ने  भी  यहां  पर  वास्तविक  समस्या  को  पीछें  ही

 छोड़  कर  राजनीतिक  आक्रमण  किया  है  ।  उन्हों  ने  योजना  के  वास्तविक  योजना  उसकी
 चित्तियों  तथा  योजना  को  क्रमबद्ध  करने  की  शौर  योजना  पूरी  करने  के  लिये

 संसाधनों को  ढूंढ़ना  शादी  इन  सभी  बातों  को  छोड़  दिया  है  ।  कौर  वास्तव  में  ये  बातें  हैं  भी  ऐसी

 जिन  के  बारे  में  साम्यवादी  दल  का  कोई  भी  नेता  जरा  भीਂ  चिन्ता  नहीं  करता  ।

 फिर  एक  an  दृष्टि  से  भी  इस  की  कटु  आलोचना  की  गयी  शर  इस  दृष्टिकोण  से  हम

 भ्रमणी  प्रकार  से  परिचित  हैं  ।  योजनाओं  की  सभी  बुराइयों  का  मूल  उस  का  ढांचा  ही  है  ।  योजना  का

 ढांचा  क्या  उस  का  किसी  को  भी  ज्ञान  नहीं  ।  विरोधी  पक्ष  के  सदस्यों को  हम  से  ग्रसित  ही

 ज्ञान  होता  है  भर  का  ढांचाਂ  एक  ऐसा  विषय  है
 जिस

 के
 सम्बन्ध  में  कोई  काल्पनिक

 घोड़े

 मूल  अग्रेजी  में
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 (sit  ति०  त

 दौड़ाये  जा  सकते हैं  ।  उस  का  परिणाम  यह  gar  कि  हमें  कई  agua  सीमा
 र

 हुए  गे  सिये  हमें

 भी  ढांचा  बनाना  पढ़ा  |
 योजना  का  ढांचा  कोई  ठोस  वस्तु

 तो  है
 नहीं  जिसे

 कि  बांध  कर

 जा  सके  ।

 योजना  के  ढांचे  नें  क्या  किया  है  ।  वह  तो  निस्सन्देह  एक  पुस्तक  मात्र  है  ।  परन्तु  मेरा  उन  माननीय

 जिन्हों  ने  कि  श्रयंशास्त्र  में  त्रिदोष  रूप  से  प्रवीणता  प्राप्त  कर  रखी
 यह  निवेदन

 वे  इक्ट्ठे  मिल  कर  योजना  के  ढांचे  में  उल्लिखित  तथा  अनुल्लिखित  वस्तुप्नों
 की

 का  हिसाब  लगायें  ।  योजना  के
 ढांचे  में  तो  केवल  एक  ही  ओर  का  उल्लेख  दूसरी का

 नहीं  दूसरी बात  यह  है  कि  योजना  के  ढ़ांचे
 को  कार्यान्वित भी

 तो
 करना  है  ।  श्र  उस  के  लिये

 हमें  संसाधनों  तथा  धन  की आवश्यकता है  ।  कौर  तीसरी बात  यह  है  कि  इसे  लोकतन्त्रात्मक ढंग  से

 कार्यान्वित करना  है  ।

 यह  कहना  व्यर्थ  है  कि  लोगों  को  कपड़ा न  उन्हें  मकान
 न

 दिये  उन्हें  कोई  भी  सुविधा

 न  दी  प्रौर  केवल  बड़ी  बड़ी  मशीनें  ही  बनायी  जायें
 ।  बड़ी

 मशीनों  के  निर्माण  में  भी  कुछ  समय

 लगता  ही  है  ।  मझे  हर्ष  है  कि  कभी  कभी  विरोधी  पक्ष  के  सदस्य  ही  ग्रत्यन्त  उदार  बन  जाते  हैं  ।  सरकारी

 क्षेत्र  के सम्बन्ध में  वे  हमारी  कुछ  एक  गलतियों  को  क्षमा  करने  के  लिये  भी  तेयार  क्षमा  करना  तो

 एक  देवी गण  है  ।  मुझे  इस  वात  का  अत्यन्त  हर्ष  है  कि  माननीय  सदस्या  हमें  क्षमा कर  रही  परन्तु

 श्री  भरूचा  ने  मझे  क्षमा  नहीं  किया  ।  वे  तो  यह  समझते हूं  चुकी  में  ने  ही  सरकारी  पक्ष  प्रारम्भ

 किया  इसलिये  इस  का  सारा  भार  मझे  ही  उठाना  भाई  में  तो  इस्पात के  भ्रामक  प्रिया

 किसी  कौर  वस्तु के  बारे  में  किसी  से  संविदा  भी  नहीं  कर  सकता ।  वास्तव  हम  तो  सरकारी

 क्षेत्र में  भी  पूर्ण  रूपेण  दक्ष  नहीं  हैं
 ।

 हम  कोई  बड़ी  बड़ी  फैक्टरियों  या  उपक्रमों  के  प्रबन्धक  भी  नहीं  हैं

 हम  से  कई  बार  गलतियां भी  हो  जाती  हैं  ।  कभी  कभी  हम  गलत  लोगों  से  संविदा  कर  बैठते  हैं  ।

 कभी  जहाज़ों के  कराने में  भी  देर  हो  जाती  है  ।  माननीय  सदस्यों  ने  हमारी इन  गलतियों  की

 संकेत  किया  है  ।  में  उन  का  कृति  हू ंकि  उन्हों  ने  सरकारी पक्ष  में  किये जा  रहे  कार्य के  प्रति

 अपनी  उदार  भावना  का  प्रदर्शन किया  है  गौर  हमें  क्षमा  कर  दिया  है  ।

 परन्तु  वास्तविक  प्रश्न  यह  देखने  का  है  कि  सरकारी  क्षेत्र  में  हम  पहुंचे कहां  तक  हैं  ?  इस  योजना

 परतों  आक्षेप करने  का  कोई  wea  ही  उत्पन्न  नहीं  होता  ।  यह  सभा  चाहती  थी  कि  हम  योजना  को

 प्रस्तुत  झर  इसीलिये हम  ने  उसे  प्रस्तुत  किया  था  ।  में  माननीय  सदस्या  से  यह  पुछना  चाहता  हूं

 कि  क्या  योजना में  राष्टीय  प्रौद्योगि  विकास  परिषद  Safa  किसी  ake  से  भी  भारी  मशीनें

 मंगवाने की  कोई  व्यवस्था की  गई  है  ?  में  भारी  मशीनों  के  बार ेमें  कोई  भी  दावा  करनें  के  लिये  तैयार

 नहीं  ।  वास्तव  में  में  ने  ही  तो  इस  बात  पर  जोर  दिया  था  कि  भारी  मशीनों  को  राष्टीय  प्रौद्योगिक

 विकास  परिषद  के  अधीन  रखा  प्रौढ़  यह  परिषद भी  हमारे  द्वारा  ही  स्थापित की  गई  है  जिस

 का  उदेश्य  सरकारी क्षेत्र  की  परियोजनाओं को  क्रियान्वित  करना  है

 जहां
 तक

 भारी  मशीनों के  संयंत्रों  का  सम्बन्ध  उस  समय  भी  हमें  यही  wat  थी  कि

 तृतीय  पंचवर्षीय योजना  में  ही  मंगाया  जायेगा  ।  इतनी  भ्रमित  कठिनाइयां होने  पर  भी  क्या  हम  ने

 caret  मशीनों  के  संयंत्र  प्राप्त  करने  में  कोई  समय  व्यर्थ  गंवाया  है  ?  उस  के  लिये  व्यवस्था  की  जा  रही

 हम  उन्हें  जल्दी  ही  मंगाना चाहते  हैं  क्योंकि  हम  भारत के  विकास  के  लिये  यहीं  पर  ढलाई के  काम

 को  भट्टियां  अथवा  कोक  भट्टियां बनाना  चाहते  हैं  ।

 माननीय  सदस्या  केा  यह  कहना  न्यायोचित  नहीं  है  कि  हम  ने  इन  बतर  ar  विचार  ही  छोड़

 दिया  है  ।  उन्हो ंने  बिजली के  भारी  सामान  सम्बन्धी  कार्यक्रम  के  बारे
 मेंक  रन  पुछा  उस
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 की  वास्तविक  स्थिति  यह  है  कि  उस  कार्यक्रम  को  कार्यान्वित  किया  जा  रहा  घन  की  अदायगी के

 बारे में  whan  बातचीत हो  रही  है  ।  परन्तु इस  दौरान  में
 तत्सम्बन्धी

 समस्त  किये
 भोपाल  में

 कार्यान्वित किया  जा  रहा  है  ।  काम  करने  वाले  लोगों  को  प्रशिक्षण भी  दिया  जा  रहा  परन्तु  इस

 बारे  में  एक  बात  अवश्य  ध्यान  में  रखी  जाये
 ।

 भारी  भारी
 संयंत्रों

 तथा
 इस्पात

 के
 कारखानों

 के  सम्बन्ध  में  कहना  तो  बड़ा  आसान परन्तु  उसे
 वास्तव

 में  कार्यान्वित करना  बड़ा  कठिन  है  ।

 एक  माननीय  सदस्य  ने
 एक

 दौड  के  आघार  के  गिर  जाने  का  उल्लेख  किया  है
 ।  सरकारी

 क्षेत्र  में  किये  जाने  वाले  कार्यों  में  यही  तो  कठिनाई हें  कि  यदि  कोई  कच्चा शेड  भी  गिर  जाये  तो

 उसे  बडी  गम्भीर  समस्या  के  रूप  में  मान  लिया  जाता  है  ।  यदि  ऐसी  छोटी  छोटी  बातों  पर  भी  संसदीय

 जांच  करानी  है  तब  तो  कोई  कच्चा  दौड  बनाया ही  न  जाये
 ।

 परन्तु  प्रश्न  यह  है  कि  पक्के  दौड़ों
 के

 लिये  sit  धन  कहां  से  ।

 माननीय सदस्या  का  यह  कहना  अन्यायपूर्ण है  कि  हमने  सरकारी क्षेत्र  की  सभी  परियोजनाओं

 को  छोड़  दिया  है  ।  सरकारी  क्षेत्र  में  इस  समय  तीन  इस्पात  के  कारखाने  बन  रहे  हूं
 और

 में  समझता
 हूं

 कि  सरकारी  क्षेत्र  में  सरकार  की  यह  सब  से  बड़ी  देन  है  ।  उन  पर  लगभग  ५००  करोड़  रुपया  ब्य

 हो  रहा  है  ।  उन  के  अतिरिक्त  सितारों  उनका  नंगल  उर्वरक  कारखाना  TAT  भारों  पानी

 Zio  इक  ठी  ०  कान  कारखाने  को  भा  अधिक को  कारखाना  भ  चल  सहा हू  |
 बढ़ाया जा  रहा  कई  न्य  कारखानों के  लिये  भी  alae  दिये  जा  रह  है  ।

 जहां  तक  भारी  fara  के  सामान  का  सम्बन्ध  उसके  बार  में  बात  चीत  चल  रही

 एक  मारी  मशीन  उपकरण  संयत्र  के  बारे  में  तथा  जहाजों  H  एक  कार खान क  बारे  में  भी

 बात  चात  चल  रहो  हैं  ।

 माननीय  सदस्या  को  इस  बात  की  कोई  म्रापत्ति  नहीं  ह  कि  हम  कम  काम  कर  रहे  हैं

 उन्हें  अ्रपत्ति  तो  इस  बात  क  ह  कि  सरकारो  क्षेत्र  गर-सरकारी  क्षेत्र  से  पिछड़  गया  हैं  ।  उन  का

 यह  कथन  निस्संदेह सत्य  हं  कि  गेर-सरकारी  क्षेत्र  ने  अपना  लक्ष्य  पुरा  कर  लिया  है  |  परन्तु उन  के  इस

 कथन  से  में  सहमत  नहीं  हुं  कि  प्रधान  मंत्री  जी  ने  यह  कहा  था  कि  गर-सरकारी  क्षेत्र  को  पूर्ण  रूपेण  हड़प

 जायें  ।  हमारी यह  इच्छा  कदापि  हम  तो  केवल  यही  चाहते  हैं  कि  सरकारी  क्षेत्र  निरन्तर

 प्रगति  करता  जाये  ।  परन्तु  उसके  साथ  ही  साथ  हम  यह  भी  चाहते  हें  कि  कुछ  एक  उद्योग  गैर-सरकारी

 क्षेत्र  में  भी  फलते  फलते  रहें  ।  हम  कोई  बड़े  बड़  निगम  बनाने  की  इच्छा नहीं  रखते  ।  जब  भी  हम  छोटे

 के  उद्योगों  थीम  ध्यान  श्रेणी  के  उद्योगों  का  नाम  लेते  हैं  तो  उस  समय  हमारा  वास्तविक  तात्पर्य

 गेर-सरकारी क्षेत्र  से  ही  होता  है  ।  उन्हें  कार्यान्वित  करने  का  काम  गैर-सरकारी  क्षेत्र  का  ही  है  ।  हम  ने

 योजना  प्रतिवेदन  भ्रमणा  औद्योगिक नीति  सम्बन्धी  किसी  भी  वक्तव्य में  गैर-सरकारी क्षेत्र  को  उपेक्षित

 नहीं  किया  है
 ।

 माननीय  सदस्या  का  यह  कथन  गलत  है  कि  हम  ने  कभीਂ  भी  यह  कहा  है  कि
 सरकारी  क्षेत्र

 को  विकसित  होने  का  अवसर  नहीं  दिया  जायेगा
 ।  इस  प्रकार  से  वित्त  मंत्री  पर

 राजनीतिक  दृष्टि
 से  लगाने  से  कोई  लाभ  नहीं  ।  वित्त  मंत्री  की  नीति  से  ही

 तो  गैर-सरकारी

 क्षेत्र
 पाल

 इतनी  प्रगति  कर  रहा  है  ।  परन्तु फिर  भी  यदि  मेरी  झरा लोच ना की  जा  रही  है  तो  में  इसे  सहर्ष

 स्वीकार  करता  हूं
 ।  कयोंकि

 में  इसे  सहन  करने  का  प्राणी  बन  गया  हूं  ।

 माननीय  सदस्या  का  कहना  है  कि  गैर-सरकारी  क्षेत्र  पर्याप्त  प्रगति  कर  गया है  ।  तो  इस में

 बुराई  कया  है  ग्रामीण वह  भी  तो  हमारी  योजना  का  एक  अविभाज्य रंग  है  ।  इस  देश  में  गैर-सरकारी
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 जी  fro  त

 क्षेत्र तो  रहेगा  ही  ।  परन्तु  जहां  तक  मुख्य  तथा  मूल  उद्योगों  का  सम्बन्ध  उन्हें  सरकारी क्षेत्र  में

 ही  विकसित  किया  जायेगा  ।  इस  से  यदि  कोई  व्यक्ति  होते  हे  तो  उस  का  कोई  इलाज

 वास्तव में  हमारी  भावी  योजनायें की  यही  तो  नीति  है  ।

 माननीय  सदस्या  का  यह  कथन  भी  गलत  है  कि  मे ंने  यह  कहा  था  कि  गैर-सरकारी क्षेत्र  को

 बहुत सा  रुपया  मिलेगा
 ।  गेर-सरकारी  क्षेत्र  को  कुछ  रुपया  मिलेगा  तो  सही  |  परन्तु  उसे  जो  भी  रुपया

 मिलेगा उसे  देश  में  उसी  प्रकार  से  इस्तेमाल किया  जायेगा  जो  हमारी  योजना  के  अनुकूल

 कल हम  गेर-सरकारी  क्षेत्र  को  नकद  रुपया  नहीं  दे  सकते  ।  हम  उन्हें  केवल  यही  बता  देते  हैं  कि  १९६१

 तक  तो  उन्हें जरा  भी  नकद  रुपया  नहीं  दिया  जा  सकता  ।  यदि वे  चाहते हें  तो  उन्हें  आस्थगित  ऋण

 प्राप्त करना  पड़ेगा  ।

 न  में  यह  चाहता  हूं  प्र  न  मेरे  सहयोगी  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  ही  यह  चाहत हैं  कि  किसी

 ऐसी  चीज  का  उत्पादन  होने  दिया  जाय  जो  की  जाने  वाली  किसी  वस्तु  का  स्थान  न  ले  सके  AT

 2EER  में  किसी  को  पुरा  न  कर  सके  ।  हम  जिस  चीज  के  बारे  में  भविष्य  के  लिये  दायित्व

 स्वीकार  करें  उसे  ऐसा  होना  चाहिये  जो  हमें  उस  समय के  किसी  चालू  दायित्व से  मुक्ति  दिला  सके  ।

 यदि  ऐसा
 न

 हो  तो  हम  उसे  समझौते  में  नहीं  ara  देते  क्योंकि हमें  भविष्य  का  ध्यान  रखना  पढ़ता

 एक  बार  सबक  सीख  चुकने  के  बाद  हमें  भविष्य  के  बारे  में  इस  बात  का  ध्यान  रखना  पड़ता  है  कि

 यह  देश  एक  विद्वेष  सीमा  से  ग्रसित  भार  वहन  नहीं  कर  यदि  गे  र-सरकारी  क्षेत्र  को  अपनी

 मशीनें  शादी
 उधार  मंगाने  देते  भी  हैं  तो  उन्हें  इस  प्रकार  की  होनी  चाहियें  जो  हमारी  विदेशी  मुद्दों

 बचा  सकें  या  निर्यात  द्वारा  हमारे लिये  विदेशी  मुद्दों  प्राप्त  कर  सकें  ।  यदि  मेरे  मित्र  ने  कहा  होता

 और  यदि  नीति  की  कोई  बात  होती  तो  मैं  ने  fea  ही  उस  के  बारे  में  विस्तारपूर्वक  बताया  होता  |

 यहां  तक  कि  यदि  गैर-सरकारी  क्षेत्र
 भी  कुछ  सहायता  पाना  चाहता  है

 तो
 उसे  भी  इन  शर्तों

 को  पूरा

 करना  पढ़ेगा  |

 में  ने  कहीं  यह  नहीं  कहा
 कि

 ग्राम  मुझे  मिलेगा  और  श्रद्धा  गैर-सरकारी क्षेत्र  को  ।  जहां  तक
 मेरा

 grat  संबंध  मेरी  योजना  gra  की  कठिनाइयां  केवल  उस  सीमा  तक  हल  हो  सकेंगी  जिस

 हद  तक  हमें  सरकारी  क्षेत्र  पर  बकाया  राशि  के  लिये  प्रत्यक्ष  रूप  से  कुछ  सहायता  प्राप्त  हो  जायेगी ॥

 यदि  गेर-सरकारी  क्षेत्र  को  कुछ  सहायता  प्राप्त  हो  सके  नये  उद्योगों  की  स्थापना  हो  तो  संभव  है

 इस  से  हमारी  प्रथ  व्यवस्था  को  कुछ  लाभ  पहुंचे  ।  इस  बात  से  इंकार  नहीं  किया  जा  सकता  |  जहां  तक

 मेरी  दिक्कतों  का  संबंध  उन  के  लिये  तो  मुझे  प्रत्यक्ष रूप  से  कुछ  सहायता  मिलनी  ही  चाहिये

 इसलिये  केवल इसी  बात  से  समस्या का  हल  नहीं  हो  सकता  कि  गैर-सरकारी  क्षेत्र  को  बाधा  मिले  कौर

 प्राधा  हमें  मिले  ।  इस  से  तो  मेरी  केवल  अराधी  समस्या  ही  हल  होगी  |

 यदि  माननीय  सदस्या  ने  मेरी  बात  ठीक  से  समझी  तो  स्थिति  यह  है  कि  मेरा  संबंध  प्रारम्भिक

 रूपसे  योजना  को  क्रियान्वित  करने  से  कौर  अर्थ-व्यवस्था  को  उस  की  मौजूदा  कठिनाइयों  में  से  निकालने

 से  है
 a

 इसलिये  मेरा  दृष्टिकोण  यह  है  कि  जो  कुछ
 भी

 मिल  जो  कुछ  भी  में  प्राप्त  कर  सकूं

 वह  ऐसी  चीज  हो  जो  केवल  सरकारी क्षेत्र  के  लिये  सरकार  के  लिये  हो  या  केवल  उन्हीं चीजों  के  रायात

 की  भ्रनुमति  देकर  ,  जिन  का  जाना  देश  की  भ्रमण  व्यवस्था  को  कायम  रखने
 के

 लिये  आवश्यक हो
 ।

 जहां तक  गैर-सरकारी  क्षेत्र  का  सम्बन्ध  वह  इस  दात के  प्रधान  रहते  हुए  भ्र पना  प्रबन्ध श्राप  कर

 सकता  है  कि  देश  की  wet  व्यवस्था  पर  उस  का  कोई  दायित्व  नहीं  होगा
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 कया  श्राप  यह  श्राइवासन  देंगे  कि  गैर-सरकारी क्षेत्र  को  बिल्कुल  ही
 वंचित

 नहीं  रखा  जायेगा ?

 Tait  ति०  त०  कृष्णमाचारी :  ऐसे  मामलों  में  दे  दा  की

 होगा  जिन  में  विदेशी  मुद्राओं की  बचत  न  होती  हो  या  बदे

 योजना  का  ही  प्रश्न  लीजिये  ।  इस  के  अ्रलावा  राज्य  व्यापार

 मेरे  मित्र  श्री  घोष  राज्य  व्यापार  निगम  के  बारे  में  चर्चा  करना

 तो  नही ंहै  लेकिन फिर  भी  में  इस  चर्चा के  समय  उपस्थित रह

 किस  राज्य  व्यापार  निगम के  बारे  जिस  ने  मेरे  विचार से

 सदस्यों  के  क्या  विचार  हें  ।  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते हुए  कि  व

 एक  ऐसे  विषय  के  बारे  में  काम  कर  रहे  हें  जिस  से  वह  भली  भांति

 अच्छा रहा  है  ।  मे ंसभा को  यह  बता  देना  चाहता  हूं  कि  राज्य
 वट

 होगा  ।  कुछ  जगहों  पर  उन  को  हानि  भी  हो  सकती  है  ।  असीरी

 मूल्यांकन अलग
 कार्यों

 के
 आधार

 पर  नहीं  वरन्‌ उस  के

 उस  ने  बहुत  भ्रच्छा  कार्य  किया  है  हमारे  लिये  बड़ी  मात्रा  में

 लिये  नये  बाजार ढूंढे  हूं  बौर  इस  समय  उस  का  उपयोग  हमारे

 अभिकरण के  रूप  में  किया  जा  रहा  है  ।  मुझे  इस  संगठन  पर  गें

 सन्तुष्ट  नहीं  हैं  तो  में  इस  के  बारे  में  कुछ  नहीं  कर  सकता  |  स्पष्ट

 के  बारे
 में  हम  ने  जो  भ्रनुमान  लगाया  है  उन  का  च्  उस

 अरब  खाद्य  का  प्रश्न  है  |  खाद्यान्न समिति  के

 शीघ्र  ही  इस  सभा  के  प्रमुख सदस्य  बन  जायेंगे  ।

 एक  माननीय  सदस्य
 :

 वह  तो  बन  भी  गये  हैं  ।

 शी  fro  त०  कृष्णमाचारी :  मेरा  ख्याल  है  कि  उन्हों  ने

 इस  से  पहिले  में  ने  इतने  कठिन  विष॑य  पर  इतना  व्यावहारिक  प्रतिवेदन  agical  ।  ६  Ip-

 ताओं  का  सामना  जिस  साहस  के  साथ  किया  गया  है  वह  अनुकरणीय  है  ।  मेरे  माननीय  मित्र  उस  के  बारे  में

 कया  कह  रहे  हें
 ?

 माननीय  समस्या  हल  हो  गई  है  ।

 ति०  त०  कृष्णमाचारी  :
 क्या  हम  केवल  सामने  सामने  बैठ  हीरो  लोगों  से  केवल  बातें

 ही  करके  खाद्य  समस्या  हल  कर  सकते हैं  ?  हम  लोग  वास्तव  में  एक  दूसरे  पर
 बात  कर  सकते  हैं

 एक  समान  विषय पर  नहीं  ।

 fathead  ty  चक्रवर्ती
 :

 उस  बात  पर  तो  ass  ।
 तो  बात

 करने  के  लिये  तैयार  ही  नहीं

 हैं

 श्री ति०
 त०  कृष्णमाचारी :  में  बात  करन ेके  लिये  बिलकुल  तैयार  हूं  वास्तव  में  इन

 माननीय

 मित्र  से  बात  करने  में  मुझे  बड़ा  भ्राता  है  ।

 माननीय  सदस्य
 :  वहू  समान  विषय

 कया

 प्रंग्रेजी  में
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 श्री  fro  त०  कष्णमाचारी  :  यदि  साम्यवाद  को  अलग कर  दिया  जायें  तो  मेरी  यह  माननीय

 मित्र  बहुत  oat  महिला  हैं  ।  लेकिन  दिक्कत  यह  है
 कि

 जहां  साम्यवाद  ऐसा  लगता है  कि
 मेरी

 यह  मित्र  ग्रसने  कुछ  बहुत  ही  मानवीय  कौर
 मानवोचित

 गुण  खो
 देती

 यही  कठिनाई  है
 ।  हम

 बात  ही  क्या  कर  सकते  हैं  ;  कुछ  भी  नहीं  |  ऐसा  कोई  समान  विषय  नहीं  है  जिसके  बारे  में हम
 बात

 कर  सकें  ।  में  हमेशा  यहीं  देखता  हूं  कुछ न  कुछ  तोड़  फोड़  की  कोशिश  लोग  करते  ही  रहते  हैं
 |  लेकिन

 फिर  भी  पुरानी  लुका  छिपी  चलती  ही  रहती  है  ।  प्रधान  मंत्री  ने  ऐसा  ऐसा  वह  हमारे  मित्र

 गह-कार्य  वित्त  मंत्री  और  कुछ  अन्य  लोग  उनके  मित्र  नहीं  केवल  प्रधान  मंत्री  ही  उन  लोगों

 से  बात  कर  सकते  ह  ।  लेकिन  मेरा  ख्याल  है  कि  वह  भी  इनसे  बातें  करना  नहीं  चाहेंगे  ।  में  समझता

 हूं  कि  प्रधान  मंत्री  की  निष्ठा  झपने  सहयोगियों  के  प्रति  इतनी  कम  नहीं  है  कि  वह  उनका  साथ  छोड़

 देंगे ।  वह  विषय ही  कौन  सा  हो  सकता  है  जिसके  बारे  में  हम  बात  कर  सकें  ?  इस  संकल्प  को  प्रसुत

 करने  से  कोई  लाभ  नहीं  |  क्या  इसी  खाद्य  समस्या  के  बारे  में  माननीय सदस्य  हमें  यह

 दे  सकते  हं  कि  वह  इस  नयें  किसान  शभ्रान्दोलन  को  रोक  हम  सभी  जोतने  वालों  को

 जमीन  देना  चाहते हें  ।  सभा  में  एक  भी  व्यक्ति ऐसा  नहीं  है  जो  इस  बात  को  न  चाहता  हो  लेकिन

 यह  काम  ही  तो  किया  जा  सकता  ।  अनेक  बार  ऐसा  होता  है  कि  अ्रापको  भूमिहीन

 लोगों  को  जमीन  देनी  पड़ती  है  लेकिन यह  तो  झावइ्यक नहीं  है  कि  वह  भूमिहीन  व्यक्ति  जोतने

 वाले भी  हों  ।  इस  सम्बन्ध  में  कठिनाई  यह  है  कि  विरोध पक्ष  भ्र  हमारे  बीच  कोई  समान  बात

 नहीं  होता  यह  है  कि  विरोध  पक्ष  राज  तो  योजना  के  ढांचे  को  स्वीकार  कर  लेता  है  लेकिन

 दूसरे ही  दिन  उसे  कोई  दूसरी  बात  भ्रमणी  लग  जाती  है प्र ऐसे  केवल  इसीलिये  उसे

 लेकर  सरकार  पर  झ्राक्षेप  करने  लगता है  कि  उससे  उसे  सरकार  की  आलोचना  करने में  झ्रासानी

 होती  म॑  पूरी  गम्भीरता  के  साथ  सभा  को  यह  बता  सकता  हूं  कि  इस  योजना  ने  अपनी  किशि लता

 कौर  अपने  लक्ष्यों  की  वजह  से  ऐसी  समस्यायें  उत्पन्न  कर  दी  हैं  जिनकी  हमने  कभी  कल्पना  भी

 नहीं  की  जिन  gat  देशों  में  योजनाएं  बनाई  जाती  हैं  वहां  इन  कठिनाइयों  का  घ्यान  नहीं

 रखना  पड़ता  क्योंकि  जब  कठिनाइयां  उठती  वह  जहां  की  तहां  दबा  दी  जाती  हैं  ।  लेकिन

 हम  ऐसा  नहीं  कर  सकते  ।  हम  गडबड़ी  करने  वालों  का  निर्दयतापूर्वक  दमन  करके  कठिनाई  को

 टूर  नहीं  कर  सकते  |  हम  गडबड़ी  करने  वालों  को  गोली  नहीं  मार  हमें  उन्हें  समझा  बुझा

 कर  काम  चलाना  पड़ता  है  ।

 पति  नारायणन्‌  कुट्टी  मेनन  )  :  आपने  इन  सब  को  भी  तो  कर  देख  लिया

 tet  ति०  तज  कृष्णमाचारी  :  झ्रावव्यकता  पड़ने  पर  हमें  उनकी  इच्छाओं  को  कुछ  सीमा

 तक  पुरा  करना  पड़ता है  भ्र  क्योंकि  हमें  उन्हें  अपने  साथ  ले  चलना  है  इसलिये  कभी  कभी  हमें

 श्रपनी कार्य प्रणाली कार्य  प्रणाली  लक्ष्यों  में  भी  परिवर्तन  कर  देना  पड़ता है  ।

 यदि  वर  ने  चाहा तो  हमारी  योजना  पूरी हो  जायेगी  ४८००
 करोड़  रुपये  का  लक्ष्य

 भी  पूरा हो  जायेगा  सकी
 कि  कम्युनिस्ट  पार्टी  ने  इस  ae  व्यवस्था  में  जितना  स्थान  हासिल कर

 लिया है  उससे  ale  ज्यादा  स्थान  हासिल न  कर  पाये  ।  इसमें  सन्देह  नही ंहै  कि  हम  सभी  योजना

 के  वित्तीय
 aaa

 सभी  लक्ष्यों  को  प्राप्त  करना  चाहते  हैं  लेकिन  में  जब  भी  यह  मानने  के  लिये

 तैयार  नहीं  हूं  कि  अपने  माननीय  मित्र  से  केवल-मात्र  चर्चा
 कर  इस  कार्य  में

 सफलता  प्राप्त
 की  जा

 सकती  कोई  व्यक्ति  इस  योजना  को  छोटा  करना  नहीं  चाहता
 ।

 में  भी  चाहता  हूं  कि  इस

 योजना
 भी

 बढ़ाया  जाये
 ।  में

 चाहता  हूं  कि  यह  योजना  अपनी  रवि  के  भीतर ही
 कौर

 भी

 मिल  अंग्रेजी  में
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 अच्छी  सुविधायें  प्रदान  करे
 ।

 लोगों  का  जीवन  स्तर  उंचा  प्रति  व्यक्ति  प्राय  बढ़ाये  भ्र

 राष्ट्रीय  उत्पादन
 न

 सिफ
 १३०००  करोड़  तक  ही  वरन्‌  उससे  कहीं  भ्रमित  बढ़ाये  ।  लेकिन

 इसके  लिये  में  सामने  बैठी  हुई  अपनी मित्र  के  केवल  इसी  भाषण  से  सन्तुष्ट  नहीं  हूं  कि  कम्युनिस्ट

 पार्टी  इस  प्रख्यात  वांछनीय  लक्ष्य  को  प्राप्त  करने  के  लिये  पूरा  सहयोग  करेगी  ।  इसके  लिये

 मुझे  कुछ  ate
 भी

 ग्रा इवा सन  चाहिये
 ।

 मझे इस  संकल्प  का  विरोध  करना  ही पड़ेगा  ।  ऐसी  किसी  चीज  में  संशोधन नहीं  कर

 सकते जो  wears  हो  ।  यह  तो  :  ऐसा  ही  gar  जैसे
 कि  मिट्टी बालू  या  तिनके  की  तो  बात  ही

 अलग  कुछ  भी  लिये बिना  ही  ईटें  बनाने  को  कोशिश  की  जायें
 ।

 are  किसी  विरोधात्मक प्रस्ताव  को

 समर्थन  करने  वाला  प्रस्ताव  नहीं  बना  सकते  ।  इसीलिये  में  प्रस्तावकों को  यह  सुझाव  दूंगा  कि  वह

 इन  संशोधनों  को  रहने  में
 इस  संकल्प  का  विरोध  करता  हूं  ।

 सभापति  महोदय  :  अब  केवल ८  या  १०  मिनट  बचें  हैं  ।  प्रस्तावक  महोदय  पांच  मिनट  ले

 हैं  ताकि  में  किसी  wea  वक्ता  को  भी  अवसर  दे  सक  ।  में  ऐसे  दो-एक  व्यक्तियों  को  प्रौढ़  अवसर  देना

 चाहता  हूं  जो  बोलने  के  लिये  बहुत  उत्सुक  हूं
 ।

 श्री  विमल  घोष  काश  में  मंत्री  महोदय  के  बोलने  के  पहले  अपनी  बात  कह  सकता  |

 में  इस  संकल्प का  समर्थन  नहीं कर  सकता  हूं
 क्योंकि

 यह  परस्पर  विरोधी  बात  कही  गयी  है  ।

 इसमें  कहा  गया  है  कि  कठिनाइयों  के  बावजूद भी  भौतिक  लक्ष्यों  को  पूरा  किया  जा  सकता  है  ।  लेकिन

 जब  हमें  यही  नहीं  मालम  कि  क्या  कठिनाइयां  हैं  तब  इसे  पूरा  किया  ही  कैसे  जा  सकता  है
 ?

 मुझे  ऐसा  प्रतीत  हुआ कि  संकल्प के  ara  यहां  मुख्य  प्रश्न  संसाधनों  का  भी  है ।  यों तो

 विकास  टिकाऊ  कीमतों  भ्र ौर  खाद्य  का  प्रश्न  भी  है  लेकिन में  ्रान्तरिक भ्र बाह्य दोनों भ्र  बाह्य  दोनों  प्रकार के

 संसाधनों  के  बारे  में  कुछ  बातें  कहना  चाहता हूं

 जहां  तक  आन्तरिक  संसाधनों  का  सम्बन्ध है  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  श्राप-बचत  शहरों  ऋणों

 के  सम्बन्ध  में  हमारे  अनुमान  गलत  सिद्ध  हो  रहे  हैं  प्रो  लगता  है  कि  हम  भ  लक्ष्य  पूरे  नहीं  कर  पायेंगे  |

 बाहरी  संसाधनों  के  बारे  में  भी  मेंने  देखा  कि  इसमें  भी  हमारा  अनुमान  गलत  हो  गया  है

 लेकिन  यहां  में  केवल एक  बात  की  शर  ध्यान  दिलाना  चाहता  हूं  ।  fort  बैंक  के  गंवाने  ने

 वाशिंगटन  में  अपने  भाषणों  में  से  एक  में  अ्रत्यंत  ही  दुर्भाग्यपूर्ण  बात  कही  उन्होंने कहा  कि  योजना

 चाहे  कितनी  भी  त्रुटिरहित  क्यों  न  हों  पश्चिमी  राष्ट्रों  से  बड़ी  सहायता  मिले  बिना  इसे  पुरा  नहीं

 किया  जा  मुझे इस  की  दो  बातों  पर  ग्रा पत्ति है  ।  हमारे  प्रधान  मंत्री  ने  यह  कहा है  कि

 सहायता न  मिलने  पर  भी  हम  योजना  को  आगे  लेकिन  वहां  यही  जाहिर  किया  गया

 है  कि  जब  तक  बहुत-सारी सहायता  नहीं दी  जायेगी  तब  तक  कुछ भी  नहीं  किया  जा  सकेगा ।  मुझे

 इसके  दूसरे  भाग  पर  भी  आपत्ति  है  कि  यह  बड़ी  सहायता  केवल  राष्ट्रों  से  ही  मिलनी

 चाहिये  ।  यह  तो  बड़ी  ही  अवांछनीय  बात

 आस्थगित भुगतान  के  बारे  में  भी  एक  बात  की  में  ग्रा पका  ध्यान  करना  चाहता

 gi  वित्त  मंत्री ने  कहा  था  कि  वे  योजना  में  छांट  नहीं  करेंगे  न  उसे  प्रावस्था  भाजित

 बनायेंगे  लेकिन  तब  ग्रा स्थगित  भुगतान  का  कया  ग्रे है  ?  इसका  ज  तो  यह  gar  कि  जहां  तक

 विदेशी  गद्दारों  ar  wet  है  ae  योजना पांच  वर्षों  की  न  होकर  सात  या  are  वर्षों  की  हो

 जायेगी  |  इसलिये  मेरा  सुझाव  है  कि  हम  माज  ही  पांच  या  जरूरी  हो  तो  या  सात  वर्षों  की  योजना

 मूल  अंग्रेजी  में
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 विमल

 बनायें
 |  हमें  प्रिये  बाहरी  कौर  भीतरी  संसाधनों  की

 जांच
 कर

 स्थिति
 के

 सम्बन्ध
 में  सही  प्रतिमान

 लगाना  चाहिये  कि  हम  किस  हद  तक  art  बढ़  सकते  क्योंकि  वास्तव  में  दायित्व  को  सात
 '
 झूठ  वर्षों  तक  स्थानांतरित  करके  कौर  यह  कह  कर  कि  हम  पांच ही  वर्षों  में  वह  काम  किये ले

 हम  भ्र पने को  धोखा  दे  रहे  हें  |

 इसलिये  मेरा  सुझाव  है  कि  योजना  शझ्रायोग  कौर  वित्त  मंत्रालय  के

 शास्त्रियों  प्र  की  एक  समिति  बनायी  जाय  जो  हमारे  भीतरी  कौर  बाहरी  संसाधनों

 के इस  प्रश्न  की  जांच  करे  कौर यह  बताये  कि  उन्हें  कैसे  बढ़ाया जा  सकता  है  कौर तब  उनके

 आधार  पर  यह  सुझाये  कि  योजना  में  क्या  सुधार  परिवर्तन  किये  जा  सकते  हें  ।  शब्द  में  ही

 कोई  खास  पवित्रता  नहीं  हमें ऐसी  योजना  बनानी  चाहिये  जो  योजना  की  अवधि के  भीतर

 ही  उसके  लक्ष्यों  को  पूरा करा  सके  ।

 श्री  रंगा
 :

 जिस  प्रकार  योजना  तेयार  करने  के
 समय

 संसद्‌  प्रधान

 मंत्री  शौर  वित्त  मंत्री  का  सम्मेलन  किया  गया  क्या  उसी  प्रकार  उन्हीं  लोगों  का  सम्मेलन

 चुलाना संभव  नहीं  होगा  जिससे  विरोध पक्ष  के  लोगों  के  विचार  जानें  जा  सकें
 ?

 att  fao  ao  कृष्णमाचारी
 :

 माननीय  सदस्यों  की  सुविधानुसार  में  मेरे

 सहयोगी  निश्चय  ही  श्रामने-सामने  बैठकर  किसी  भी  oe  पर  चर्चा  करने  के  लिये  तैयार

 fora  शौर  रोजगार  योजना  मंत्री  :  हमारी  एक  परामशंदाता

 समिति  है  जिसकी  बैठक  जल्दी  १६  तारीख  से  होने  वाली  है  अगौर  उसका  प्रयोजन  कवल

 इन्हीं  बातों  पर  चर्चा  करने  का  है  ।  इस  समिति  में  सभी  दलों  के  लोग  हें  यदि

 लोग  जिनके  नाम  उसकी  सदस्य-सूची  में  नहीं  उसके  क  में  दिलचस्पी रखते  हैं

 तो  उन्हें  भी  उसमें  भाग  लेने  के  लिये  श्रामंत्रित  किया  जाता  है
 ।

 श्रीमती  रेणु  चक्रवातों
 :

 मुझे  खेद है  fe  वित्त  मंत्री  महोदय  इतने  भावक  कसें

 बन
 गये  हैं  ।  हो  सकता  है  कि  उनके  प्रतिकूल  काफी  बातें  set  जाती  हैं  कौर  वह

 स्थिति  को  सुदृढ़  बनाना  चाह  रहे  होंगे  ।

 मेरी  ureter  थी  कि  यदि  उन्होंने  सम्पूर्ण  प्रदान  पर  राजनीतिक  कौर  श्रमिक  आघार

 से  चोट  की  होती  तो  ज्यादा  होता  ।  में  इस  वाद-विवाद  के  प्रति  इसलिये  warn

 हूं  कि  इसने  यह  दिखा  दिया  है  कि  किसी  राष्ट्रीय  दृष्टिकोण  के  प्रति  सरकार  की  बातों का  मूल्य

 वास्तव  में  कितना है  ।

 वित्त  मंत्री  को  यह  बात  चाहे  पसन्द  हो  या  लेकिन  कम्युनिस्ट  पार्टी  मरी  नहीं

 वह  जिन्दा  हैं  ।  वह  पहले  किसी  भी  समय  से  ज्यादा  लोकप्रिय  इंस  देश  की  एक  सरकार

 का  नियंत्रण  उसके  हाथ  में  है  शर  वे  चाहे  इस  बात  को  पसन्द  करें  या  हम  इस  राष्ट्र

 के  एक  भंग  जनता  के  एक  बड़े  भाग  का  स्नेह  हमें  प्राप्त  हैं  ।  हमने  सोचा  था  कि

 q  राजनीतिक  स्तर  पर  बातचीत  करेंगे  ।  लेकिन  अरब  यह  बात  हमें  बिल्कुल  स्पष्ट  हो  गयी

 कि  वित्त  मंत्री  को  पुरा  विश्वास  है  कि  प्रधान  मंत्री  अपने  सहयोगी  का  ही  साथ

 बात-चीत  करने  के  लिये  हमारे  पास  कोई  समान  आधा  नहीं  है  प्रौढ़  इस  सभा  में  उनके

 बहुमत  के  कारण  यह  संकल्प  गिर  जायेगा
 ।

 मुझे  केवल  अपने  देश  के  लिये  ही  खेद  है  क्योंकि

 मिल  अंग्रजी  में
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 इस  समय  हमारे  देश  के  सामने  जो  संकट  हैं  उसे  टालने  के  लिये  राष्ट्रीय  दृष्टिकोण

 जाना  कांग्रेस  का  दलगत  दृष्टिकोण  नहीं  ।

 उन्होंने  मेरी  कई  बातों  का  उत्तर  नहीं  दिया  है
 ।

 यह  जरूर  है  कि  झपने

 व्यक्तिगत  बेरी--प्रोफेसर महल  नवीस  की  उन्होंने  खूब  धज्जियां  उड़ायी  हें  ।  उनके  समथन

 में  तो  मुझे  कुछ  नहीं  कहना  लेकिन  यह  बात  कहीं  प्रिक  सही  है  कि  जब  तक  हमें  मशीन

 बनाना  नहीं  aren  तब  तक  हमें  विदेशियों  की  दया  के  भरोसे  ही  रहना  होगा  और  इसीलिये

 चाहे  वह  इस  बात  को  पसन्द  करें  या  योजना  में  मुख्य  रूप  से  मशीन  बनाने  की  योजनाओं

 पर  ही  जोर  दिया  जाना  चाहिये  ॥

 फिर  विदेशी  मुद्राकोष  का  seq  भी  है  ।  हर  तरह  की  मशीनों  की  कीमतें  चढ़  रही  हैं

 पता  नहीं  इनका  प्रश्न  कैसे  सुलझेगा  ।  यदि  वित्त  मंत्री  यह  विश्वास  दिला  सकें
 कि

 इन
 लक्ष्यों  को  कायम  रखा  तो  इसका  यह  हुआ  कि  आंशिक  रूप

 से
 उन्होंने

 मेरे  संकल्प  को  स्वीकार  तो  कर  लिया  भले  ही
 इस

 बात  को  मानें  नहीं
 ।

 गैर-सरकारी  क्षेत्र  को  त्याग  देने  का  vet  था  ।  यह  wer  तो  किसी  ने  उठाया

 नहीं  था
 ।

 प्रदान  विकेन्द्रित  क्षेत्र  का  था  ।  उपभोग  वस्तुयें  बनाने  वाले  कारखानों  की  उत्पादन

 क्षमता  का  पूरा  उपयोग  किया  जाना  चाहिये  ।  सरकार  ने  विकेन्द्रित  क्षेत्र  से  उतने  प्रभावपूर्ण

 से  व्यवहार  नहीं  किया  जितना  किया  जाना  चाहिये  था  ।  इसके  लिये  जिस  विज्ञान  ढांचे की

 आवश्यकता  होगी  वह  सभी  दलों  के  सहयोग  के  बिना  नहीं  खड़ा  किया  जा  सकता  ।  सरकार ने

 न  केवल  वैसे  इस  बात  पर  ध्यान  इस  वाद  विवाद  तक  में  उसका  ध्यान नहीं

 रखा  गया  ।  इसलिये  गैर  सरकारी  क्षेत्र  को  छोड़  देने  का  तो  कोई  प्रश्न  ही  नहीं  ।  पुरा

 जोर  भारी  उद्योगों  पर  होना  चाहिये  ।  कुछ  भी  हो  हमारा  विदेशी  ्य  का  भ्रंश  बहुत

 सीमित हैं  ।

 हम  एक  दूसरे  की  बातों  से  असहमत  हो  सकते  हैँ  ।  लेकिन  कुछ  बातें  ऐसी  हैं  जिनके

 art  में  ex  we  दस  से  wena  है  ह  gare  ea  2  fe  Seer  पशु  लकन  है

 कौर  यह  बात  योजना  के  राजनीतिक  प्रश्नों  और  हमारे  देश  की  श्रमिक

 स्वाधीनता  के  साथ  जुड़ी  हुई  हैं  ।  इसीलिये  यह  aires  रूप  से  एक  श्रमिक

 नितिन  प्रश्न  है  |

 सभापति  महोदय  जहां  तक  संशोधनों  का  प्रइन  क्या  कोई  माननीय

 यह  चाहते  &  fe  उनके  संशोधनों  पर  पथक  मत  लिये  जांच  |

 रख  चक्रवर्ती  :  में  एक  भी  संशोधन  स्वीकार  नहीं  करती

 तब  में  संशोधनों  को  मतदान  के  लिये  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 सभापति  महोदय  द्वारा  संशोधन  मतदान  के  लिये  रखे  गये  कौर  स्वीकृत  हुए  ।

 सभापति  महोदय  अब  में  संकल्प
 को  नत

 के  लिए  प्रस्तुत  करता  हूँ

 ।  प्रशन  यह
 anes

 मूल  अंग्रेजी  में
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 है  कि  ॥

 छह  सभा  की  यह  राय  हैं  कि  feta  पंचवर्षीय  योजना  क  समक्ष  जो

 नाइयां  हैं  उनके  होते  हुये  भी  योजना  के  भौतिक  बिना  किसी  प्रकार

 की  कटौती  योजना  काल  के  भीतर  ही  साध्य  किये  जा  सकते  हें  |

 इस  सभा  की  यह  राय  है

 (१)  कि
 योजना

 की  ऐसी  कार्यान्विति  को  सुनिश्चित  करने
 के

 लिये  केन्द्रीय

 सरकार  योजना  आयोग  द्वारा  सभी  प्रमुख  राजनीतिक  दलों  का  एक

 सम्मेलन  आयोजित  किया  जाये  जिसमें  योजना  सम्बन्धी  नीति  तथा  उपायों

 पर  चर्चा  की  जाये  ताकि  उसमें  ग्रा वस् यक  रूपभेद  viz  परिवर्तन  क्य  जा

 we

 कि  इस  प्रकार  के  एक  सवंदलीय  सम्मेलन  क  प्रायोजित  किये  जाने  तक  सरकार (२)

 योजना  में  हेर-फेर  कटौती  करने  के  बारे  में  सारी  एक-पक्षीय  घोषणा यें
 ~  ह

 करना  लोक  हित  में  बन्द  कर  दें  |

 प्रस्ताव  स्वीकृत  दरा
 es ए  es

 प्रदीप  में  एक  बड़ा  पत्तन  बनाने  के  बारे  में  संकल्प

 tat  सुधार  में  यह  प्रस्ताव करता  हूं  कि

 ई  सभा  सरकार  से  सिफारिश  करती  हैं  कि  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजन

 सरकार  उड़ीसा  के  तट  पर  प्रदीप  में  एक  बड़ा  पत्तन  बनवाने  की  व्यवस्था

 कर |

 द्वितीय  पंचवर्षीय योजना  में  मंगलौर ak  मालपी  की  छोटी  बन्दरगाहों को

 सर्वऋतु  पत्तन  बनाने  के  लिये  ६४  करोड़  रुपये  स्वीकृत  किये  गये  हें  ।  मेरे  विचार  में  इस

 कार्य  के  लियें  यह  राशि  बहुत  कम  है  विशेषतया  जब  कि  प्रदीप  ने  यहां  मुख्य  बन्दरगाह

 जनाने  का  दावा  किया  है  |  उसका  यह  दावा  सवेरा  उपयुक्त  है  |  वहां  पर  बन्दरगाह  बनाने

 के  लिये  बहुत  थोड़े  रुपये  की  होगी  तथा  यह  द  थोड़े  ही  समय  में  पूर्ण  भी

 हो  जायेगा  ।  सरकार  का  इस  पर  जितना  रुपया  व्यय  होगा  उससे  कहीं  अधिक  उसे  प्राय

 att  |  १९४७ से  चिटगांव  के  पाकिस्तान  में  जाने  के  बाद  से  हमें  व्यापार

 की  वृद्धि  राष्ट्रीय  प्रतिरक्षा  की  दृष्टि  से  पूर्वी तट  पर  एक  मुख्य  पत्तन  की

 झावर यकता हू  |  प्रदीप  इस  श्रावव्यकता को  भली  भांति  पुरा  कर  सकता  है  ॥

 विद्युत  जहाजरानी  आयोग  द्वारा  किये  गये  सर्वेक्षण  में  भी

 महानदी क  मुहाने  पर  स्थित  प्रदीप  के  पत्तन  को  मुख्य  पत्तन  बनाने की  सिफारिश  की

 गई  हे  ।  इसके  बाद  राष्ट्रीय  तट  मंडल  की  PEY¥ Fy की  बैठक  के  निश्चय के  भ्रनसार

 इस  सम्बन्ध  में  पुना  गवेषणा  aa  में  किये  गये  परीक्षणों  के  भ्रनुसार  भी  प्रदीप  को  मुख्य

 पत्तन  बनाने  के  लिये  सर वे था  उपयुक्त  रिपोर्ट  दी  गई  है
 ।

 मई
 १९५६

 में  केन्द्रीय  जल  तथा  विद्युत  आयोग  के  डेप्यूटी  डायरेक्टर  श्री  करतार
 सिंह ने  भी  इस  पत्तन  की  छानबीन के  बाद  एक  रिपोर्ट  में  कहर  है  कि  प्रदीप  में

 अ  अ
 चिटागांग  से  भी  weet  बन्दरगाह  बनने  की  सभी  समानताएँ  है

 ।

 पाल  अंग्रजी  मं



 र६६ ८९ १३  VELKS  अतिरिक्त  उत्पादन-गुल्फ  महत्व

 की  विधेयक

 इन  सब
 क  प्रमोद  में  में  यह  निवेदन करना  चाहता  हूं  कि  इस  बन्दरगाह की  सामना

 क
 बारे  में  पर्याप्त  छानबीन  हो  चुकी  है  शर  देवी  तथा  विदेशी  सभी  विशेषज्ञों  ने

 इसको

 मुख्य  बन्दरगाह  बनाने  के  पक्ष  में  मत  दिया  है
 ।

 अतः  सरकार  को
 इस

 कार्ये  में  कोई

 देरी  नहीं  करनी  चाहिये  ।

 टेकनीकल  दृष्टि  से  भी  प्रदीप  एक  ऐसी  कच्छी  बड़ी  बन्दरगाह  बन  सकती ह

 जैसी
 की

 भारत  की  ग्न्य  बढ़ी  बढ़ी  बन्दर  हैं
 ।

 mee  a
 से

 भी  प्रदीप  में  बन्दरगाह

 बन  जाने  से  कलकत्ता  की  बन्दरगाह  पर  भीड़  कम  हो  जायेगी  कौर  इससे  काफ़ी समय  तथा

 वन  की
 बचत  हो  जायेगी  |  इस  को  मुख्य  बन्दरगाह  वनों  के  लिये

 ७
 करोड़  रुपये  व्यय  होने

 का  अनुमान  लगाया  गया  हं  ।  में  समझता  हूं  इससे  होने  वाले  फायदों  को  देखते  हुए  ae  राशि

 प्
 कोई  ज्यादा  नहीं  हे  ।  यहां  से  लगभग  प्रतिशत  २०  लाख  टन  माल  प्लान  जाने  की  सम्भावना

 ध  ।
 इससे  हमारे  देश  की  प्राय  में  कितनी  वृद्धि  हो  जायेगी ।  उड़ीसा  में  घातों की  बहुतायत

 ध
 oa  ।  यदि  हम  इस  बन्दरगाह  को  मुख्य  बन्दरगाह  बना  देंगे  तो  इन  aul को  gt  की

 बन्दरगाहों  तक  पहुंचाने  के  लिये  जो  रेल  भाड़ा  व्यय  होता  हैं  उसमें  काफी  बचत
 हो

 जायेगी
 |

 अनुमान  लगाया  गया  हैं  कि  इससे  उड़ीसा  सरकार  को  परिवहन  व्यय  म  प्रति  टन  १०  प्रतिष्ठित  रुपये

 की
 बचत  हो  सकती  हैं

 ।
 यहां  की  निर्यात  से  हमें  प्रतिवर्ष

 २
 करोड़  रुपये  की  बचत  हो

 सकती  &  |  इस  प्रकार  हम  ३  ही  वर्षों  में  ग्रसना  ७  करोड़  रुपया  निकाल  सकते  हैं  ।  aa

 उड़ीसा  राज्य  स्थित  टाटा  लोहा  तथा  इस्पात  कारखाने  तथा  रूरकेला  के  लोहे  के  कारखाने

 के  लिये  माल  मंगवाने  झर  उनका  माल  भेजने  में  भी  बड़ी  सुविधा  तथा  बचत  होगी  तथा

 इससे  विदेशी  मुद्रा  के  व्यय  में  काफी  कमी  हो  सकती  है  ।

 श्रिया  महोदय  पीठासीन  हुए |

 इन  सब  बातों  क  अधार  पर  में  माननीय  मंत्री  महोदय  से  निवेदन  करूंगा कि  वह

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  की  समाप्ति से  पहलें  ही  प्रदीप  में  मुख्य  बन्दरगाह बनाने  का

 अयास  कर |

 महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  ह

 कि  यह  सभा  सरकार  से  सिफारिश  करती  कि  fade  पंचवर्षीय  योजना

 काल  में  सरकार  उड़ीसा  के  तट  पर  प्रदीप  में  एक  बड़ा  पत्तन  बनवाने  की  व्यवस्था  करे I

 अतिरिक्त  उत्पादन-दुबक  महत्व  की  विधेयक

 महोदय  में  अंब  श्री  कृष्णमाचारी से  बोलने  के  लिय  कहूंगा ।

 म  प्रस्ताव  करता  हूं मंत्री  fro  ao

 कुछ  aqui  पर  afatzea  TONGA EH  लगाने  site  उसे  वसूल  करने  तथा

 उस
 के  शुद्ध  झ्रागम

 के
 एक  मंदा  को  राज्यों  में  वितरित  करने  तथा  उन  को

 झन्तर्राज्यिक  व्यापार  भ्रमणा  वाणिज्य  के  लिये  विशेष  महत्व  की  वस्तुएं  घोषित  करने  का

 उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  को  प्रस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जायें  1.0

 द  मल  प्रंग्रेजी



 २६७०  १२३  १९५७ ग्रतिरित्त  उत्पादन  शुल्क  महत्व  की

 वस्तु उं  )  विधायक

 पिछले  कुल  काल  से  राज्य  सरकारों  से  इस  विषय  पर  किया  जा  रहा  था

 कि  कुछ  अधिकांश  तथा  सामान्य  खपत  वाली  sequal  पर
 राज्यों

 का  बिक्री कर  हटा  कर  उन

 पर
 श्रमिक  उत्पादन  कर  लगा  दिया  जायें  तथा  उस  कर  को  राज्यों  में  बांट  दिया  जाये

 दिसम्बर  में  राष्ट्रीय विकास  ने  ag  निश्चय  किया  कि  तनाव  तथा

 मिल  के  कपड़े  पर  बिक्री  कर  हटा  दिया  जाये  तथा  उसके  स्थान  पर  अतिरिक्त  उत्पादन कर

 लगा  दिया  जायें  तथा  प्रत्येक  राज्य  खपत  प्राधा  पर  यह  राशि  राज्यों  में  बांट  दी  जाये  ॥

 इस  राशि  के  बटवारे  का  विस्तृत  विवरण  तेयार  करने  की  जिम्मेवारी  वित्त  मंत्री पर  छोड़

 दी  गई  तथा  प्रत्येक  राज्य  को  इन  वस्तु ग्न ों  के  बिक्री  कर  से  जितनी  राशि  प्राप्त हो  रही  थी

 नहें  कम  से  कम  उतनी  राशि  बने  का  श्रीनिवासन  दिया  गया  है  ।.  पिछले  मई  मास  में

 वित्त  matt  को  इन  सिद्धान्तों  के  आ्रावघार  पर  यह  अनुमान  लगाने  के  लिये  कहा  गया  था

 fe  वह  पता  लगाये  कि  यदि  ऐसा  कर  लगाया  गया  तो  प्रत्येक  राज्य  को  कितनी  कितनी

 मिलेगी
 ।

 वित्त  आयोग  की  वह  रिपोर्ट  इस  समय
 सभा

 के  सन्मुख  प्रस्तुत  की  गई

 इस  विधेयक  में  इस  रिपोर्ट  के  आधार  पर  कुछ  geal  पर  अतिरिक्त  कर  लगाने  के  लिये

 तथा  उस  कर  को  राज्यों  में  बांटने  का  उपबन्ध  किया  गया  है  ।

 मुझे  आशा  है  कि  इस  विधेयक  का  स्वागत  होगा  ।  इससे  भिन्न  भिन्न  दर  के  बिक्री

 कर  की  बजाये  सर्वत्र  एक  ही  जेसा
 कर  लगने  लगेगा

 ।
 उस  समय

 कर
 श्रपबंचना से  जो  हानि

 होती है  वह  भी  बच  जायेगी तथा  सम्पूर्ण
 वस्तुयें  पर  उत्पादन  के  समय  ही  कर  लग  जायेगा

 श्र  इस  प्रकार  पहले  कहीं  कहीं  पर  जो  भाग  बिक्री  कर  लगने  से  बच  जाता  था  उस  पर

 भी  कर  लग  जायेगा 1  इस  प्रकार इस  विधेयक से  राजस्व के  बढ़ने  में  बड़ी  सहायता

 मिलेगी  ।  व्यापारियों  की  दृष्टि  से  भी  यह  विधेयक  बड़ा  लाभदायक  सिद्ध  उन्हें  इससे

 बिक्री  कर  लेने  की  झ्र सुविधा  का  सामना  करने  से  छुटकारा  मिल  जायेगा  ।

 अरब  में  अतिरिक्त  करों  की  दरों  को  लेता  ।  चीनी  पर  प्रति  हंडरवेट ३

 पस  कर  लगाया जायगा  यह  कर  प्रति  पौन्ड  पीछें  लगभग  3  नये  पेसे  बैठता
 =3  ।  इस  प्रस्ताव  से  ay  भर  में  १२.१८  करोड़  रुपये  की  a  होने  की  संभावना

 सुपरफाइन कपड़े  पर  प्रति  वर्गगज  १३  नये  पैसे  कर  फाइन पर  ८  नये  पैसे

 प्रति  मीडियम  पर  ४  नये  ce  और  कोसें  ३  नये  पेसे  ।  रेशमी  कपडे  पर  ३

 नये  ऊनी  कपड़े  पर  मलय  का  ५  प्रतिशत  कर  लगेगा  ।  इस  प्रकार  इन  सबसे  एक  वर्ष  में

 २१  करोड़  रुपये  की  साय  होंगी  |

 तम्बाकू  तथा  तम्बाकू  निर्मित  वस्तुओं  पर  जो  विशेष  कर  लगाये  गये  हैं  उनकी  एक

 सुची  '  दे  दी  गई  है  ।  सारी  सूची  को  यहां  पढ़ना  व्यर्थ  होगा  कितु  उनका  संक्षेप  इस  प्रकार

 ह

 प्रस्तावित  तम्बाक  पर  चबाने
 वाले  तम्बाकू  तथा  सिगारों क

 तम्बाकू  पर  २  नये  पैसे  प्रति  पौंड  ;  बीड़ियां  बनाने  वाले  २०  नये

 पैसे  प्रति  पौंड  ।  क्योंकि  बीड़ियों  पर  इस  समय  पाक  बीवी  कर  लगता  था  wit  इन  पर

 पहले  कोई  उत्पादन  कर  नहीं  था  इसलिये  इस  ह  पर  ही  यह  उत्पादन  कर  लगा  दिया

 गया  शर  पाइपों
 में

 इस्तेमाल  जाने  वाले  तथा  धूम्रपान  मिश्रण
 के  रूप  में

 इस्तेमाल  किये  जाने  वाले  तम्बाकू  पर
 Yo

 नये  पैसे  प्रति  पौंड  ।



 र६७ १ ३  १९५७  अतिरिक्त  उत्पादन  शुल्क  महत्व  की

 वस्तुएं  )  विषयक

 उत्पादित  तम्बाकू  पर  उत्पादन  कर  को  दृष्टि से  सिगरेटों  को  आठ

 श््रेरियों में  बांटा  गया  है  ।  इनके  लिये  करों  की  दरें  निम्नतम  श्रेणी  जिसमें  कि  ७.  ५०

 रुपये  हजार  के  सिगरेट  आते  १  रुपयें  प्रति  हजार  से  लेकर  उच्चतम  श्रेणी
 में

 जिसमें कि  प्रति  हजार  ५०  रुपये  से  अधिक  दाम  वाले  सिगरेट  ७  २१.  ५०  रुपये  प्रति

 हजार  तक  हैं  ।  इन वों  अनुसार  प्रत्येक  श्रेणी  से  प्राप्त  होने  वाले  केन्द्रीय  उत्पादन  कर
 की

 राशि  ४०  प्रतिशत  बढ  जायेगी  ।

 सिगार  की  नौ  श्रेणियां  की  गई  हें  ।  प्रत्येक  श्रेणी  पर  उसके  पहलें  उत्पादन  का

 २५  प्रतिष्ठित  और  शभ्रतिरिक्त  कर  लगाया  गया  हैं  ।  इन  करों  के  कारण  तम्बाकू  तथा  तम्बाकू

 उत्पादों पर  पुरे  वर्ष  में  ७.  ४०  करोड़  रुपये  ग्रास  राय  होगी  |

 इन  सब  प्रस्तावों  के  झ्रनुसार  कुल  ४१.४८  करोड़  रुपये  की  अघिक  ora  होगी ।  इसमें

 से
 इन्हें  इकट्ठा  करने

 के
 प्रकाशित  व्यय  तथा  निर्यातों  पर

 छूट  एवं
 संघ

 क्षेत्रों  का  भाग

 के के  बाद  जितनी  राशि  बचेंगी  वह  ३८  या  ३€  करोड़  रुपये  के  लगभग  होगी  ।  यह

 राशि  राज्यों  को  बिक्री  कर  के  स्थान  पर  जितनी  राशि  देने  के  लिये  कहा  गया  है  हम

 ३२  '  ५०  करोड़  रुपये  से  ७  करोड़  रुपये  अधिक  होगी  ।

 क्योंकि  बिक्री  कर  की  वर्तमान  दरें  मलय  के  aaa  निश्चित  की  गई  ह  तथा  ये

 aaa राज्य  में  भिन्न  भिन्न  इसलिये इन  प्रस्तावों  को  उनसे  तुलना  करना

 संभव  नहों  हूं  ।  किन्तु  सामान्यतया  यह  कहा  जा  सकता  है  कि
 इस

 विधेयक  को
 पहली

 अनुसूची में
 जितने

 कर
 लगायें  गये हैं  उनका  उप  भोक्ता ओं पर पर  उन  egal पर

 राज्यों  द्वारा

 लगायें  जाने  वाले  बिक्री  कर  की  अपेक्षा  कम  भार  पड़ेगा  ।  जैसा  कि  कर  जांच  समिति

 ने  कहा  हैं  बिक्री  करों  को  इकट्ठा  कर  देने  से  सामान्यतया  कम  भार  वाले  एक  कर  से  इन

 करों  की  भ्र पं क्षा  अधिक  ara  हो  सकती  हैं  ।  क्योंकि  केन्द्रीय  उत्पादन  कर  उत्पादन  स्रोत

 पर  लगाया  जाता  ह  इसलिये  उसका  अपवंचन  नहीं  हो  सकता  हैं  ।  इसलिये  Alaa  बिक्री
 र  स

 इग
 क

 तयाग  भर  थी  जसा  कि  हस

 Saas

 में  लिया  गवा  हमार  रचित
 बढ़  सकता  हैं  ।

 इस  विधेयक  से  संलग्न  करों  का  ग्र स्थायी  संग्रह  अधिनियम  के  न  की  गई  घोषणा

 क
 यह  कर  १४  १९५७  से  लागू  होंगे  ।  में  यहां  पर  इस  प्रकार  प्राप्त

 कर  राशि  के  वितरण  के  साधार  को  व्याख्या  में  नहों  बंडूगर  ।  कितु  जब  इस  विधेयक  को

 विचार  के  लियें  लिया  जायेगा  तब  में  इस  प्रश्न  का  विस्तृत  विवरण  दंगा  ।

 महोदय  प्रश्न यह  हू

 कि  कुछ  वस्तुझ्नों  पर  अ्रतिरिक्त  उत्पादन-शुल्क लगाने  और  वसूल  करने  तथा

 क  शुद्ध  आगमिक के  एक  अंश  को  राज्यों  में  वितरित  करने  तथा  उन  ग्रो  को

 अ्न्तर्राज्यिक  व्यापार  अथवा  वाणिज्य  के  लिये  विशेष  महत्व  को  वस्तुएं

 करन  का  उपबन्ध  करने  वालें  विधेयक को  पदस्थापित  करने  को

 अनुमति  दी  जाये  0.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुमा  ।

 ति०
 qo  कृष्णमाचारी  :  में  विधेयक  को  पुरःस्थापित करता  हूं  ।

 मूल  अंग्रेजी  में

 राष्ट्रपति की  सिफारिश  से  पुरःस्थापित ।



 RRR  प्रदीप  में  एक  बंडा  बनाने  के  बारे  में  संकल्प  १३  fearae  evs

 सूती  वस्त्रो ंके
 उत्पादन  शुल्क  में  कमी  करने  और  अतिरिक्त  उत्पादन  छूट

 को  वापस लने  के  बारे में  वक्तव्य

 श

 क्ति  मंत्री  ति०  ao  कृष्णमाचारी )  में  एक  छोटा  सा

 देने  की  अनुमति  चाहता  हूं
 ।

 भारत  सरकार  कपड़े  के  झ्रान्तरिक स्कन्ध

 स्थिति  तथा  मूल्यों  के  बारे में  खास  निगरानी  रख  रही  है  ।  कपड़े  की  स्कन्ध  स्थिति  का  विचार

 रखना  वैसे  भी  श्रावस्ती  है  ।  यद्यपि  प्रभी  कपड़े  की  कीमतें  १९४५६ के  स्तर  तक

 नहीं  पाई हैं  तथापि  मीडियम  किस्म  के  कपड़े  की
 कीमतें  खास  तौर  पर  काफी  गिर  गई  हैं

 ।

 मीडियम  किस्म  के  कपड़े  की  मोटे  किस्म  के  कपड़ें  की  तुलना  में  स्थिति  कुछ  खराब  हो  गई

 है  ax  मिलों  में  मीडियम  किस्म  के  कपड़े  के  बड़े  स्टाक  जमाहो  गयें  हैं  ।  की  जाती

 है  कि  om  बिक्री  कर  की  बजाये  जो  अतिरिक्त  उत्पादन  कर  लगाने  के  प्रस्ताव  रखे  गये  हें

 उनसे  इस  कपड़े  की  स्थिति  में  काफी  सुधार  हो  जायेगा  कौर  वह  मिलों  के  गोदामों  से  उठना

 शुरू  हो  जायेगा  ।  कितु
 फिर  भी

 में  समझता  g  इस  कपड़े  के  लिये  विशेष  सहायता  देना

 आवश्यक  है  ।  चाहे  वह  थोड़े  ही  समय  के  लिये  न  ati  इसलिये  भारत  सरकार  ने  यह

 निचय  किया  है  मीडियम  सूती  कपड़ों  पर  तत्काल  उत्पादन  शुल्क  २  art  प्रति  गज  से  हटा

 कर  १  १/२  ७०  प्रति  गज  कर  दिया  है  ।  wae  संबंधी  एक  अधिसूचना  aire  ही  प्रकाशित

 कर  दी  जायेगी  ।  यह  कमी  केवल  ३१  2€4S  तक  दी  जायेंगी ।

 माध्यमिक  कपड़े  पर  उत्पादन  कर  की  इस  कमी  के  कारण  न  साधारण  प्रिया

 औसतन  लक्ष्य  से  अधिक  सूती  कपड़ा  बनाने  वाली  मिलों  को  अतिरिक्त  कपड़े  पर  जो प्रति

 बर्ग  गज  २  पाई  की  छट  दी  जांती  थी  उस  छट  का  देना  भ्रनावश्यक  हो  गया  है  ।  माध्यमिक

 सूती  कपड़ा  सम्पूर्ण  उत्पादन  का  तीन  चौथाई  होता  है
 |

 इस  छूट
 को  १

 Ways  से  हटाने  का  किया  गया  हैं  ।  इस  संबंध  में  भी  ate  एक  अधिसूचना  जारी

 कर  दी  जायेगी  ।

 प्रदीप  में
 एक  बड़ा  पत्तन  बनाए  के  बारे  में  संकल्प --

 wert  महोदय
 :

 we  हम  श्री  सूप कार  के  संकल्प  को  लेंगे
 ।

 कौन-कौन  सदस्य  उस  पर

 संशोधन  रखना  चाहते  हें  ?

 pat  पाणिग्रहण  )  में  अपना  संशोधन  संख्या  १ प्रस्तुत

 सी  सुरेख साथ  देवी  )  :  प्रदीप  को  मुख्य  पत्तन  बनाने  का  प्रदान  केवल  उड़ीसा की

 झा धिक
 धक

 समुद्री
 की  दृष्टि  से

 ही
 नहीं  देखा  जाना

 [
 चाहिये  afer  हमें  राष्ट्रीय

 प्रतिरक्षा

 तथा  ay

 मल  अंग्रेजी
 में



 १३  १९५७  प्रदीप  में  एक  बेड़ा  पत्तन  बनाने  के  बारे में  संकल्प  २६७  दे

 बन्दरगाहों  में  स्थानाभाव  की  कमी  को  दूर  करने  की  दृष्टि  से  भी  इस  प्रश्न  पर  विचार  करना  चाहियें  ।

 जब  में  इस  प्रदान  पर  इस  दुष्टि  से  विचार  करता  हूं  तो  में  समझ  नहीं  सकता  कि  भारत  सरकार  इतनी

 सिफारिशों  क  होने  के  बावजूद  भी  १९४७  अब
 तक

 इसे  क्यों  छोटी  बन्दरगाह  बनाये  हुए  खास

 कर  जब  कि  पूर्वी  तट  पर  एक  मुख्य  बन्दरगाह  की  भ्रत्यांधक  श्रावश्यकता  सरकार  ने  कराची  के  जाने

 पर  पश्चिमी  तट  पर  कांडला  की  बन्दरगाह  बनाई  किन्तु  चिटागांग  के  जाने  पर  पूर्वी  तट  पर

 कोई  मुख्य  बन्दरगाह  नहीं  बनाई  है  ।'  मालूम  पड़ता  हैं  श्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  के  विभाग

 का  रवैया  अब  भी  साम्राज्यवादियों  का  सा  ने  है  ।  वह  बड़ी  बन्दरगाहों को  छोड़कर

 छोटी  बन्दरगाहों की  ae  कोई  ध्यान  नहीं  देना  चाहता  है  ।  मेरे  मित्र  अभी  बता  चुक ेहैं  कि  ब ७ ७

 देशी  तथा  विदेशी  सभी  विशेषज्ञ  प्रदीप  को  बड़ी  बन्दरगाह  बनाने  के  पक्ष  में  इससे  हमारा

 पूर्वी  देशों
 के  विशेषतया जापान  कं  बहुत  निर्यात बढ़  सकता  मेरे  विचार  में

 इस  समय  हमारे  देश  में  जाये  हुए  जापानी  शिष्टमंडल  ने  भी  भारत  सरकार  से  इस  बात की  चर्चा

 की  मुझे  हैरानी  है  कि  उड़ीसा  की  धातुक्रमों  की  सम्पन्नता  को  देखते  हुए  खास  कर

 प्रदीप  से  संलग्न  क्षेत्रों  में  रेलों  के कच्चे  लोहे  सरकार  इस  क्यों  उदासीन  है  ।

 परिवहन  के  थोड़े  से  विकास  से  रुकेगा  ate  विशाखापटनम  को  भी  बड़ा  लाभ  हो  सकता  है  ।

 प्रदीप  का  नहरों  द्वारा  भी  wer  क्षेत्रों  से  संबंध  इन  नहरों  का  डेल्टा  सिचाई  योजना के

 अन्तर्गत  विकास  होने  पर  इसका  खनिज  पदार्थों  के  क्षेत्रों  से  और  भी  सम्पर्क  बढ़  जायेगा  ।  इस

 प्रकार  प्रदीप में  मुख्य  पत्तन  बनाने  की
 सभी  उपयुक्त  सुविधाएं  उपलब्ध हो  सकती हें  ।  इस

 बन्दरगाह  के  संधारण  तथा  परिरक्षण  का  व्यय  भी  कलकत्ता  की  बन्दरगाह  से  कहीं  कम  होगा  |

 जबकि  कलकत्ता  केइस  काय  के  लिये  ५०  लाख  रूपये  का  व्यय  होता  है  प्रदीप में  केवल  १०

 लाख  रुपये  का  व्यय  होगा  ।  कांडला क  निर्माण  में  हमें  आठ  वर्ष  लगे  हें  और  अरब  तक  बन्दरगाह

 के  नजदीक पीने  का  पानी  नहीं  उपलब्ध हो  सकी  है  ।  प्रदीप  में  ऐसी  कोई  कठिनाई  नहीं  होगी
 ।

 मुझे  पता  लगा  है  कि  इस  बन्दरगाह  के  विकास  के  लिये  जापानी  सरकार भी  हमारी  सहायता

 करने
 को  तैयार ऐसी  परिस्थिति में  भी  सरकार  चाहत  में  समझता  हूं  सरकार  केवल

 उत्तर  भारत  में  रुपया  लगाना  चाहती  है  ।  उसे  दक्षिण  के  विकास  की  कोई  चिनता  नहीं

 इसलिये  में  निवेदन  करता  हुं  कि  हमें  प्रक्रिया  संबंधी  सभी  चक्करों  को  छोड़  कर  द्वितीय

 वर्षीय  योजनाकाल  के  अन्दर  ही  इस  बन्दरगाह को  मुख्य  बन्दरगाह  बना  aa  चाहिये  जिससे  कि

 यहां  से  होने  वाले  व्यापार  से  सारा  देश  लाभ  उठा  सके  |

 यदि  सरकार  साम्राज्यवादी दृष्टिकोण  का  अनुगमन  नहीं  कर  रही  हे  तो  उसे

 यदि ही  इसे  मुख्य  पत्तन  घोषित  कर  देना  चाहिये  देश  का  विकास  नहीं  होगा  ।

 सरकार  ने  हमारी बात  पर  ध्यान  नहीं  दिया  तो  इसके  लिये  एक  अन्दोलन  प्रारम्भ  होगा

 waft में
 उसे

 टालना  चाहता  हूं  ।

 उड़ीसा  विकासोन्मुख हो  रहा है  ।  उसके  खनिज  पदार्थों कौर  संसाधनों  का  विकास  करने

 थर  ही  उसकी  उन्नति  होगी  ।

 श्री  पाणिग्रहण  :  प्रदीप  में  मुख्य  पत्तन  के  निर्माण  हेतु  जांच  पड़ताल  करने के

 लिये  में  परिवहन  तथा  संचार  मंत्रालय  को  धन्यवाद  देता  हूं  ।  मंत्री  द्वारा  प्रोत्साहन  प्रदान

 करने  के  परिणाम  स्वरूप  ही  हमें  arr  इतनी  सामग्री  मिल  रही  है  कौर  हम  लोकसभा के  समक्ष

 झपनी  स्थिति  के  समर्थन  में  कुछ  बोलने  के  लिये  तत्पर  rte

 मूल  sar
 में



 २६७४  प्रदीप  में  एक  बडा  पवन  बनाने  क  वार  म  सकल्प  १३  2EYYG

 पाणिप्रही ]

 फ्रांसीसी  विशेषज्ञों  नें  सम्मति  प्रकट  की  ह  कि  ७  करोड़  रूपये  के  पंजी  विनियोजन

 ¥jYoooo  टन  का  वार्षिक  यातायात स्वधा  उचित है  ।  प्रदीप  पत्तन  का  विचार स्वधा

 नूतन  नहीं  यह  हीरा कुड  बांध  निर्माण  परियोजना  से  सम्बद्ध  यह  प्रसन्नता  कीਂ

 बात  है  कि  भारत  सरकार  ने  हीराकुड  बांध  निर्माण  योजना के  लिये  १००  करोड़  रुपये  की

 वित्तीय  सहायता  देने  की  स्वीकृति  दी  है  ।  किन्तु  यदि  प्रदीप  पत्तन  का  विकास  हो  गया  तो

 हीराकुड  बांध  परियोजना  पूर्ण  हो  जायेंगी
 ।

 नेशनल  हाबंर  बोर्ड  की  बम्बई में  नवम्बर

 ZEUY  में  प्रायोजित  son  में  भारत  में  एक  नवीन  वृहद  पत्तन  का  विकास  सम्बन्धी  मापदण्ड

 स्वीकृत  किया  है  ।  परदीप  उक्त  मापदण्ड  पर  सही  उतर ताहे  |  उडीसा से  पांच  लाख  टन

 चावल  के  वार्षिक  निर्वात  की  PEXY—-AE  में  उड़ीसा  में  पटसन  का  उत्पादन  बढ़कर

 2, VY,000 ST B, टन  यह  सब  पटसन  पश्चिमी  बंगाल की  पटसन  मिलों  को  जाता है  at  यदि

 इसे  प्रदीप  पत्तन  से  भेजा  जाये  तो  काफी  बचत  रहेगी  ।

 उड़ीसा  से  किया  जाने  वाले  महत्वपूर्ण  निर्यात  लोहे  और  मैंगनीज  अयस्क  का  ये

 विदेशों  को  जात  हैं  और  इनसे  विदेशी  मुद्रा  का  भजन  होता  है  ।  उड़ीसा  लौह

 चीनी  चूने  का  पत्थर  भी  भारी  परिमाण

 में  उत्पादन  करता  है  ।  ्  है  कि  उड़ीसा  में  १४०  लाख  टन  मैंगनीज  झ्र यस्क  की  संचिति  है  ।

 इनका  ग्र ति रिक्त wer  का  भी  विदोहन  किया  जा  सकता  है  ।  प्रदीप के  समीप  सुकुन्द

 में
 ८००

 लाख  टन  लौह  अयस्क  के  निक्षेप  का  परिणाम  प्रकट  करने  वाला  सर्वेक्षण  किया

 गया है  |

 उड़ीसा  में  जीवन-स्तर  अत्यन्त  निर्धनता जनक  १९५५  में  सम्पूर्ण  उड़ीसा  राज्य  में

 ५०,००० में  से  अधिक  व्यक्ति
 ae  सारे

 नियोजित  थे ।  स्वाभाविक है  कि  खनिज  क्षेत्र  लोगों

 को  रोजगारी  का  महत्व  साधन  यदि  इस  पत्तन का  विकास  कर  दिया  गया  तोलो गों को

 बास  दाव  का  सपलम्यन  परास्त  दोसा  ।

 भारत  के  पांच  बड़े  जिनमें  कोचीन  भी  सम्मिलित  प्रथम  पंचवर्षीय  योजना के

 प्रारम्भ में  प्रतिवर्ष  २००  लाख  टन  यातायात  वहन  करतें थे  ।  १६  YY  में  कांदला  समेत

 ६  पत्तनों  ने  २४०  लाख  टन  यातायात  संभाला  |  PEX—-VY  में  यह  बढ़कर  २८०  लाख  टन

 हो  गया  और  अ्राद्या है कि  PEYG—NS  में यह  ३००  लाख  टन  हो  जायेगा |  फिर  यह  स्पष्ट है

 कि  जिस  प्रकार  तट  में  कांदला  की  आवश्यकता अनुभव  की  गई  उसी  प्रकार  पूर्वी

 तट  पर  भी  प्रदीप  को  पत्तन  के  रूप  में  विकसित  किया  जाना  चाहिये  ।

 पत्तनों  में  सामान  का  जमाव  अ्रत्यपघिक  हैं  ।  बम्बई  पत्तन  ट्रस्ट  के  चेयरमैन  ने  कहा  था  कि

 इस  पत्तन  मैं  सामान  उतारने  चढ़ाने  की  एक  सीमा
 और

 माननीय  मंत्री  श्री  राजबहादुर

 ने  स्वयं  एक  बार  कहा  था  कि  कलकत्ता  पत्तन  से  सामना से  प्रतीक  काम के  लिये  कहा गया  है  ॥

 मद्रास  पत्तन  जांच  समिति  ने  भी  अभिव्यक्त  किया  था  कि  विगत  दस  वर्षों  में  वहां  वयस्क  का

 निर्यात  काफी  बढ़  गया है  I  PeYS—Y  ४६३  २२  टन  ३ १३,६८६  टन  लौह

 वयस्क थों  ।

 समग्र  भारत  के  हित  को  परिलक्षित  करते  हुए  शौर  अन्य  पत्तनों  में  सामान  के

 जमावटें  करने  की  दुष्टि  से  प्रदीप  पत्तन  का  विकास  भ्र नि वाय  हो  गया  माननीयਂ

 मंत्री  श्री  राजबहादुर  ने  राज्य  सभा  में  कहा  था  कि  कांडला  में  यातायात  कम  &  किन्तु  प्रदीप

 की  सम्भावनाएं  प्रत्याशा  इस  बात  की  सूचक  हैं  कि  वहां  निर्यात  कै  लिये  पर्यापत  माल

 उपलब्ध  दै  ||



 र  ६७५ १३  १९५७
 प्रदीप  में  एक  बडा  पत्रन  बनाने  के  बारे  में  सं  कल्प

 यह-सच है  कि  श्रीराम  की  जनता
 को

 आन्दोलन  करने
 पर  दूसरी  तेल  परिष्करण  मिल

 गई  लेकिन  हमें  परामर्श  दिया  जाता  है  कि  हम  adit
 न

 परन्तु  हमारी  बात  भी

 कोई
 नहीं  सुनता है  ।

 माननीय  मंत्री  घार्मिक  वृत्ति  के  व्यक्ति  हें  ।  वह  पुरी  दर्शना  जायें  और  भगवान
 ~

 जगन्नाथ  a  प्रेरणा  प्राप्त कर  इस  गायकी  प्रवृत्त हों  ।

 श्री  रघुनाथ  fag  )
 :

 भ्रष् यक्ष  महोदय  :  में  rad  मित्र  सुखाकर  जी  को  हृदय  से

 देता  हूं  कि  शिपिंग  के  सवाल  को  उन्होंने  एक  बार  फिर  इस  हाउस  के  सम्मुख  उपस्थित  किया

 उन्होंने तथा  मेरे  मित्र  पाणिग्रहण  जी  ने  ग्रांकड़े  पेश  करके  यह  सिद्ध  करने  की  चेष्टा  की  है  कि

 प्रदीप  में  एक  अच्छी  पोर्ट  होनी  चाहिये  ।  यदि  ड्राप  हिन्दुस्तान के  मानचित्र  को देखेंगे  तो  झ्रापको

 gat  चलेगा  कि  हिन्दुस्तान में  जो  १४  स्टेट्स  उनमें  से  सात  स्टेट्स  तो  लेंड  लौग्ड  स्टेट्स  हें
 र

 बाकी  सात  स्टेट्स  ऐसी  हैं  जिन  को  सी  कोस्ट  स्टेट्स कहा  जा  सकता  इन  सात  स्टेट्स  में  से  छः

 स्टेट्स  ऐसी  हें  जिनके  पास  अच्छी  पो टस चक  मेजर  पोर्टल हैं  कौर  एक  उडीसा ही  ऐसी  स्टेट  है  जिसके

 पास  कोई  मेजर  पोर्ट  नहीं  है  ।  इस  वास्ते इस  सदन  को  सद्भावना  तथा  सिम्पी  के  साथ  उड़ीसा  के

 केस  पर  गौर  करना  चाहिये  कोशिश  करनी  चाहिये  कि  उसके  पास  अच्छी  पोर्ट  हो

 जाए  ।

 लेकिन सवाल  यह  है  कि  यह  प्रश्न  किस  तरह  से  हल  हो  सकता  मेरे  मित्र  द्विवेदी  जी  ने

 इम्पीरियलिस्ट शब्द  का  प्रयोग  किया  है  ।  में  उनको  बतलाना  चाहता  हूं  कि  जब  जब  भी  इस  सदन के

 सम्मुख  पोप  का  प्रदान  उठा  है  किसी  ने
 भी  इसको  seater  नहीं  किया  है  कौर  इस  शिपिंग  के  मामले

 में  कभी  दो  मत  नहीं  हुए  हैं  ak  अपोजिशन  वाले  तथा  इस  पार्टी  वाले  सभी  मैम्बर  इसके  बारे

 में  सहमत  हुए  शिपिंग  के  कागज  को  सब  लोगों  ने  एक  मत  से  स्पोर्ट  किया  इसका  सेन

 किया  में  aval  यह भी  बतलाना  चाहता  हूं  कि  शिपिंग  के  मामले  में  भारतवर्ष में  पिछले

 दो  तीन  वर्षों  में  जितना  काम  हुमा  है  उतना  शायद  संसार  के  किसी  दूसरे  मुल्क  में  नहीं  gar

 शौर  दूसरे  किसी  मुल्क  ने  इतनी  तरक्की  नहीं की  है  जितनी  तरक्की  भारत ने  की

 श्री
 नाथ

 पाई
 :

 यह  प्रतिश यो क्ति है  ।

 श्री  रघुनाथ  में  इसको  प्रूव  भी  कर  सकता  इसके  साथ  ही  साथ  आपको  यह

 भी  मालूम  होना  चाहिये  कि  शास्त्री  जी  तथा  राज  बहादुर जी  ने  हमेशा  ही  इस  प्रश्न  पर  बड़ी

 हमदर्दी के  सज्जनता  के  साथ  विचार  किया  है  शौर  इस  कागज  को  बहुत  ५  बढ़ाया  है  ।  ऐसी

 सुरत  में  यदि हम  उनको  तारीफ नहीं  करेंगे  तो  यह  हम  उनके  प्रति  भ्र न्याय  ही  यदि  किसी

 सज्जन को  हम  सज्जन नहीं  कहेंगे  तो  यह  हमारे  लिये  अनुचित  ही  होगा  ।  इससे  उस  के  हृदय  को  ठेस

 लगेगी  |  इस  वास्ते  हमें  उन्हें  उत्साहित  करना  चाहिये  श्र  उनसे  कहना  चाहिये कि  वे  पोतें के

 काज  को  कौर  भी  ५  बढ़ायें  ।

 यहां  पर  राज  इस  हाउस  में  जो  ज्यूरी  एडवांस  की  गई  है  कौर  जो  तक॑  उपस्थित  किये गये  हैं
 वे सब  इस  पर  anf  हें  कि  उड़ीसा  से  जापान  झायरन  खरीदेगा  और  उसको

 दें

 के  लिये  वहां  एक  पोर्ट  का  होना  बहुत  श्रावक  यही  है  जो  आपने  एडवांस
 को  है  ।

 होंगे  ।

 श्री नाथ  पाई  :  तरक्की  व्यापार

 लोग  चुगा  हो  कर  कई  gw

 काम

 मूल  भ्रंग्रेजी  में



 RRR  प्रति  में  एक  बड़ा  पवन  बताने  के  बा  संकल्प  १३  ee OC)

 श्री  रघुनाथ  fag  ave यह  कहा  कि
 amas  पास कोई  मेजर  पोर्ट  नहीं  है  चाहता

 हू ंकि  amt  पास  कोई  पोट  हो  at  इसका  मैं
 समर्थन  भी

 करता  हूं  ।  लेकिन  आपको  इस  सवाल

 पर  दूसरे  ही  ऐंगल  से  गौर  करना  चाहियें  |  आपने इसको  प्रान्तीयता  के  ऐंगल से  देखा  है  ।

 आपको  इस  प्रश्न  पर  प्रान्तीय ता  के  ऐंगल  से  न  देखकर  तमाम  भारतवर्ष  के  ऐंगल  से  देखना  चाहिये  |

 अराज  हमलों  इस  प्रान्तीयता  के  ऐंगल  को  त्यागना चाहिये  कौर  उदार  दृष्टिकोण  अपनाना  चाहिये

 जहॉं तक  प्रदीप  का  सवाल  है  वहां  पर  मेजर पोर्ट  अवश्य होनी  चाहिये  ।  लेकिन  साथही  साथ

 आपने  यह  भी  कहा  कि  कांदला  में  इतना  स्प या  खर्च  किया  गया  है  उससे  कोई  फायदा  नहीं

 है
 ।

 आपको  मालूम  होना  चाहिये  कि  कांदला  का  पोर्ट  कयों  बना  है
 ।

 इसका  जो
 बैकग्राउंड

 है  वह  में

 aaa  देना  चाहता  हूं  ।  जब  हिन्दुस्तान  का  विभाजन त  उस  हमारे पास  कोई  पोर्ट

 नहीं  कराची  की  जो  पोर्ट  वह  हिन्दुस्तान  के  हाथ  से  निकल  गई  थी  ।  ऐसी  सुरत में  यह

 हमारे लिये  प्रावइ्यक  था  कि  हम  कांदला  की  पोट  को  तरक्की  दें  ौर  उसका  विस्तार

 हमारा  जो  इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट होता  है  राजस्थान  पंजाब  को  तथा  काश्मीर  इत्यादी  वह

 इस  कांदला  पोर्ट  के  द्वारा  करना  हमारे  लिये  प्रावश्यक  हो  गया  ।  प्रतीकों  यह  भी  मालूम होना

 चाहिये कि  बम्बई  मे ंजो  इतना  कनेक्शन  हो  गया  था  उसका  सब  से  बड़ा  एक  कारण  यह  भी  था

 कि  कांदला  की  पोर्ट  इस  योग्य  नहीं हुई  थी  कि  वहां  से  हमारा  इम्पोर्ट  और  एक्सपोर्ट  अधिक

 मात्रा  में  हो  सके  ।  दूसरी  बात  यह  भी  है  कि  कांदला  में  रेलवे  लाइन  नहीं है  जब  रेलवे  लाइन

 ठीक हो  जायेगी  तो  बम्बई  का  जो  है  वह  कम  हो  जायेगा  र  इसका  एक  नतीजा  यह  भी

 होगा  कि  जो  ट्रांस्पोर्ट्शन का  खर्चा  है  वेह  कम  हो  वह  चीप  हो  जायेगा  |

 में  कहना  चाहता हुं  कि  यदि  मेजर  पोर्ट  के  स्थान  पर  आपने  यह  कहा  होता  कि  उड़ीसा  में

 सेकंड  शिया  विशाखापत्तनम  की  तरह  तो  आपकी  जो  समस्यायें  हें  वे  हल  हो  जाती ं।

 प्रदीप  से  कम  से  कम  सौ  मील  के  पास  आपकी  शोर  माइंस  वहां  से  अगर  लोहा  दूसरी

 जगह  ले  जाना  तो  तीन  चार  सौ  कौर  आइसो  मील  दूर  ले  जाना  होगा  |

 भ्रामक  जो  ट्रॉस्पोर्टशन का  खर्चा  होगा  वह  बढ़  जावेगा  ।  इस  वास्ते  आपको  जो  थ्यूरी  एडवांस  करनी

 चाहिये थी  वह  यह  थी  कि  ares  यहां  सेकेंड  दिया  हो  कौर  जो  सेकंड  शिपयार्ड बने  वह  उड़ीसा  में

 प्रदीप  में  बने  ।  इससे  श्रापक  पास  एक  पोर्ट  भी  हो  जायेगी  ।  लेकिन  श्रापने  तो  यह  कहा  कि

 क्यों  विशाखापत्तनम  की  तरक्की की  गई  है  ।

 श्री  सुरेखनाथ  द्विवेदी
 :

 वह  सब  बात  गलत  कह  मेने  विशाखापत्तनम  के  विकास  का

 स्वागत  किया था  ।  मेंने  कहा  था  कि  उक्त  क्षेत्र  में  रेलें  खोलना  चाहिये  ।  मेंने  यह  भी  कहा  था  कि

 परिश्रमी तट  पर  ध्यान  दिया  जाय  भौर  कांदला
 का  विकास  किया  जाय ।  पूर्वी  तट  पर  ध्यान  नहीं

 दिया गया  है

 भी  रघुनाथ  सिंह आपको  मालूम  होना  चाहिये  कि  जहां  पर  पहला  शिपयार्ड बना

 पत्त नम उसके  लिये  यह  श्रावश्यक  था  कि  वहां  पर  उस  पोर्ट  की  हम  तरक्की  इसका

 कारण  यह  है  कि  जहां  पर  शिया  बनाया  जाता  है  वहां  पर  मेजर  पोर्ट  का  मेजर  होकर

 का  होना  ग्रावश्यक होता  है  ।  यह  वजह  है  कि  उसकी  तरक्की की  गई  है  ।  इस  वास्ते  में  कहना

 चाहता  हूं  कि  sore  सेकंड  शिपयार्ड  के  वास्ते  हम सब  लोग  सहमत  हो  गए  होते  कौर  उसके  वास्ते

 हम  सब  लोग  जोर  डालते  शरर  कहते  कि  वह  महानदी  के  पास  हो  तो  इससे  सारे  हिन्दुस्तान

 का  हम  उपकार  करते
 ।  में  राज  बहादुर  साहब  से  कहूंगा  कि  वह  इस  प्रश्न  पर  सहानुभूति  के

 साथ  विचार  का  जहां  तक  सवाल  हे  वहां  पर  भ्रमणी  पोर्ट  होनी  मेजर  पोर्ट

 होनी  हिन्दुस्तान  में  जितनी  श्रमिक  नोट्स  उतना  ही  अच्छा  होगा  जितने  ग्रसित

 शि पम साड़  हिन्दुस्तान  में  होंगे  उतनी
 ज्यादा

 तरक्की  हिन्दुस्तान  की होगी ।



 १३  १९५७  प्रदीप में  एक  बड़ा
 ननें

 बताने  के  में  संकल्प  २६७७

 अन्त  में  में  इतनी  ही  प्रार्थना  करना  चाहता हूं
 कि  मंत्री  महोदय  प्रदीप

 के
 प्रशन

 को  सद्भावना

 के  साथ  उस  पर  गौर  करें  और  दोपहर से  शीघ्र  उसकी  उन्नति  करने की

 तथा  संचार
 मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  राज  बहादुर  )  :

 हमें  यह  बात  स्वीकार  करना

 है  कि  देश  को  अनेक  पत्तनों  की  श्रावव्यकता  यह  हमें मान  लेना  चाहिये कि  प्रत्येक  राज्य

 प्रत्येक  क्षेत्र  में  अच्छे  wea  पत्तनों  का  विकास किया  जाये  ।

 किन्तु  प्रतीक  महत्वपूर्ण कार्य  पहले  होना  चाहिये
 ।

 देश  विभाजन  के  पश्चात  हमारे  पास  केवल

 पांच  वृहद  पत्तन  थे--तीन  पूर्वी  तट  पर  कौर दो  पश्चिमी  तट  पर
 ।  किन्तु  gesg—¥o Feats में  स्थापित

 एक  समिति  के  सुझाव पर  कांदला का  विकास  किया  गया
 ।
 में  बिना  विवाद  यह  कह  सकता  हूं

 कि  कांदला  पत्तन  ai  गांधी  ग्राम  सरीखी  सुन्दर  उप नगरी  सिंध  के  विस्थापित बन्धुओं  a  उनके

 अनथक  waar  तथा  त्याग  के  प्रति  श्रद्धांजलि है

 संविधान के  उपबन्धों  के  अ्रन्तगंत  छोटे छोटे  पत्तनों  का  विकास  राज्य  सरकारों  कौर  केन्द्रीय

 सरकार  का  समनुवर्ती  उत्तरदायित्व है  ।
 केन्द्र

 पर  वृहद  पत्तनों
 की  निर्वहन

 एवं  विकास  की  जिम्मेदारी है  ।

 पत्तन  के  विकास  ग्न  प्रथम  बार  हमारे  सामने  प्रस्तुत  नहीं  हुआ  gay

 में  यह  प्रश्न  उठाया  गया  था  ।  फ्रांसीसी  विशेषज्ञों  की  एक  समिति  ने  इस  विषय  की  जांच  कर  अपनी

 सम्मति  दी  थी  ।

 में  इसकी  पृष्ठभूमि  की  संक्षिप्त  चर्चा  करुंगा
 |

 उन्होंने  महानदी  कौर  चमरा  का  परीक्षण

 किया था  श्र  वे  इस  निष्कर्ष  पर  पहुंचे कि  महानदी  के  मुहाने को  पत्तन के  रूप  में  विकसित  किया

 जाये  arc  प्रदीप  का  श्रमिक  निर्यात  के  लिये  विकास  किया  जाये  ।

 प्रथम  योजना  में  यह  परियोजना  केवल  कारणों  से  शामिल  नहीं  की  जा  सकी  ।  पहली

 घुना  बर  अन्य  स्थानों  में  परियोजनाओं  के  नमूनों  का  अध्ययन  किया  जा  रहा  था  ।  दूसरे  धन  राशि  की

 कमी  तीसरे  बिल्कुल  पास  ही  विशाखापट्नम  बन्दरगाह  था  जहां  रेलवे  तथा  मोटर  की  सडक

 इत्यादि  की  सुविधायें  उपलब्ध  थीं  कौर  उनका  लौह  वयस्क  भेजने  के  लिये  उपयोग  किया  जा  सकता

 |

 प्रदीप के  विकास  अथवा  उड़ीसा  को  एक  बड़ा  बन्दरगाह  बनाने  की  समस्या  एक  ऐसी  बात

 पर  निर्भर  है  जिस  पर  किसी  का  नियंत्रण  नहीं  चल  सकती  रहे  यह  है  कि  इस  के  एक  झोर  कलकत्ता

 है  कौर  दक्षिण  में  विशाखापट्नम है  ।  उनके  पीछें  की  भूमि  पर्याप्त  विकसित  है  लेकिन
 प्रदीप

 के

 भीतर  की  भूमि  में  संचार  तथा  उद्योगों  का  विकास  करना  जब  तक  बन्दरगाह  की  श्रावश्यंकता

 अनुभव न  हो  तब  तक  प्रदीप  के  विकास  करने  से  कोई  लाभ  नहीं  होगा  ।  यह  कुछ  ors  बातों

 झ्र  कारणों  पर  निर्भर  है  जिन  पर  किसी  का  वश  नहीं  है  ।

 राज्य  सरकार  को  इस  प्रयोजन  के  लिये  ७'  ३  लाख  रुपये  दिये  गये  थे  ।  द्वितीय  योजना  में

 इसके  लिये  २१  लाख  का  उपबन्ध  है  ।  जल-वर्णना  सर्वेक्षण  तथा  नमूना  परीक्षणों  के  लिये  भी

 बन्ध  किया  गया  है  ।  प्रदीप  का  दो  बार  में  विकास  किया  जायेगा  ।  पहिले  छोटे  बन्दरगाहों की

 सारी  सुविधायें  प्रदान  की  जायेगी  बड़े  बन्दरगाह  के  रूप  में  विकास पर  सिचर

 किया  जायेगा  |



 RWG  प्रदीप  में  एक  बड़ा  बनाने  के  बारे  में  शुक्रवार  १२३,  १६५७

 राज

 छोटे  बन्दरगाह  के  रूप  में  इस  के  विकास  के  लिये  निम्नलिखित  बातों  की  श्रावश्यकता  होगी

 fare  ator  शामिल योंर्क
 कसता  &  स

 दरक  गदग

 के  लिये  घाटों  का

 क्रेन  तथा  ट्रालियों  की  जल  नौवहन  के  सहायक  बन्दरगाहों

 तक  मार्ग  बनाना  इत्यादि  ।  प्रदीप की  भावी  संभावनाओं  पर  विचार  करने  के  पूर्वे इन  कार्यों

 को  करना  होगा  |  उक्त  कार्यों  में  २१.  २  लाख  रुपये  व्यय  होंगे  ।  पहिले  हमें  उक्त  राशि  को  व्यय  करना

 है  जिससे  हम  ७  की  संभावनाओं  पर  विचार  कर  ०५  क्योंकि  मुख्य  बात  यह  है  कि  इस  क्षेत्र  से

 अपेक्षित  यातायात  होता  है  अथवा  नहीं  ।  यदि  ऐसा  नहीं  होता  है  तो  बन्दरगाह  पर  इतना  रूपया  व्यय

 करना  अच्छी  श्र्थव्यवस्था  नहीं  जायेगी  ।  श्री  पाणिग्रहण  ने  प्रभी  अभी  कहा  था  कि  कांदला

 के  लिये  भी  हमें  भ्रपेक्षित  यातायात  उपलब्ध  नहीं  हो  रहा  है  ।  कांदला  के  सम्बन्ध  में  इससे  भी  अ्रधिक

 यातायात  का  अनुमान  लगाया  गया  था  ।  क्योंकि  पश्चिम  से  होने  वाला  सारा  रायात  कांदला  से

 हो  सकता  है  ।  लेकिन  वहां  भाड़े  पर  दस  प्रतिशत  अधिकर  लगता  है  ।  इस  से  वहां  अधिक  यातायात

 नहीं  होने  पाता  ।  इसका  परिणाम यह  है  कि  सात  से  वहां  के  दो  बर्थ  अल्पकालिक  रूप  से

 खाली हैं  ।

 यदि  हम  बिना  उस  क्षेत्र  के  औद्योगिक  विकास  किये  बिना  ही  प्रदीप  बन्दरगाह का  बड़े

 बन्दरगाह के  रूप  में  विकास  करना  प्रारम्भ  करेंगे  तो  इसके  भी  यही  परिणाम  होंगे ।  साथ  ही  वहां

 अन्य  बन्दरगाह भी  हें  प्रदीप  के  प्रतिद्वंदी  हें  उदाहरणार्थ  काकीनाडा  |  विद्याखापट्नम  में  जहाजों

 की  भीड़भाड़  होने  पर  कुछ  जहाजों  को  काकीनाडा  भेजा  गया  था  ।  मुझे  इस  बात  से  प्रसन्नता  है  कि

 श्री  पाणिग्रहण ने  प्रदीप  बन्दरगाह  के  विकास  के  लिये  परिवहन  तथा  संचार  मंत्रालय  के  द्वारा  किये

 गये  की  प्रशंसा  की  है  ।  में  संक्षेप  में  ग्राम  तक  किये  गयें  कार्यों  को  बताऊंगा  |  उड़ीसा  सरकार

 से  प्रयोगात्मक रूप  से  अवतार  नावों  की  व्यवस्था  करनें  को  कहा  गया  थो  क्योंकि  जहाज़ों  को

 गाह  से  बहुत  दूर  नदी  पर  ठहरना  होता  था  ।  यह  व्यवस्था  करने  के  लिये  तथा  नावें

 खरीदने  के  लिये  सरकार  को  ५०,०००  रुपयों  का  ऋण  दिया  गया  ।  यह  प्रयोगात्मक  व्यवस्था  सफल

 रही
 ।

 तत्पश्चात्‌  उड़ीसा  सरकार  को  यह  बताया  गया  कि  wa  प्रदीप  बन्दरगाह में  भारतीय  पत्तन

 अधिनियम  १९०८  विस्तृत  करने  में  कोई  नहीं  है  जिससे  वित्त  मंत्रालय यहां  समुद्र  सीमाशुल्क

 अधिनियम  भी  लागू  कर  सकेगा  ।  प्रत्येक  पत्तन  को  पूर्ण  विकास  के  पूर्व  इन  स्थितियों  से  गुजरना

 होता है  ।

 हमने  उड़ीसा  सरकार  को  नमूनों  के  अध्ययन  के  लिये  ७'  ३  लाख  रुपयों  के  ऋण  की  व्यवस्था
 की थी  ।  PEYI9-KT  में  इसी  प्रयोजन  के  लिये  २  ४६  लाख  रूपये  दिये  जायेंगे  ।  हमने  इस  बन्दरगाह

 के
 सर्वे

 ण
 तथा  पड़ताल  के  लिये  राज्य  सरकार  को  एक  जापानी  फर्म  से  ठेका  करने  की  अनुमति  दी  ।

 है  कामिसाता एण्ड  के  साथ  उड़ीसा  सरकार  का  एक  समझौता  हुआ  और  वे  लोग

 बन्दरगाह  का  सवाल  जांच  कर  रहे  हैं  ।

 जुलाई  EU  में  राज्य  सरकार  ने  एक  संयुक्त  योजना  बनाई  जिसमें  उन्होंने  निर्यात पर
 ७  १/२  प्रतिशत  कर  लिये  बिना  झ्र यस्क  निर्यात  करने

 की
 भ्र नुम ति  दी  जाने  की  मांग  की  ।  इस  पर

 विचार  हो  रहा  है  तथा  कुछ  ही  दिनों  में  इस  पर  निणेंय  ज्ञात  हो  जायेगा  ।

 में  यह  निर्णय  किया  गया  कि  राज़्य  सरकार  से  दो  योजनायें  बनाने  को  कहा  जाय
 |

 पिछली  परियोजना  से  बन्दरगाह  की  क्षमता  ५०,०००  टन  भर  दूसरी से  ३  लाख
 टन  हो

 जायंगी  ।  इन
 की  विस्तृत  बातें  तैयार  होनी  हें  च्  उन्हें  प्रस्तुत

 कर
 उन  पर

 विचार किया  जायेगा



 शुक्रवार  १३,  १९५७  प्रदीप  में  एक  बड़ा  पवन  बताने  क  बा  में  संकल्प  Bee

 जापानी  दल  का  इस  बन्दरगाह  के  बारे  में  यह  कहना  है  कि  यह  सड़क  के  निकटवर्ती  छोटा

 गाह  ही  बन  सकता  है  ।  बड़ा  बन्दरगाह  नहीं  बन  सकता  है
 ।

 हम  भी  उन  की  सलाह  नहीं

 जा  सकते हें  ।  उनके  द्वारा  प्रस्तुत  योजनाओं  पर
 ८

 '
 ६  करोड़  व्यय  होगा  प्रौढ़  छोटे  बन्दरगाह  के

 लिये

 ही  zl

 हमने  इस  पृष्ठभूमि  पर  इस  समस्या  पर  विचार  करना  है
 ।

 इस  स्थिति  में  हम  यह  संकल्प

 स्वीकार  नहीं  कर  सकते  हैं  पट दम  परादीप  का  एक  छोटे  या  मझले  बन्दरगाह  के  रूप  में  विकास  करने  में

 दिलचस्पी  रखते  हें  ।  हमें  पुरा  विश्वास  है  कि  समय  के  साथ  जैसाकि  अन्य  बन्दरगाहों  के  सबंध

 में  हो  रहा  इसका  भी  विकास  होगा  ।  पश्चिमी  तट  पर  बम्बई  तक  तथा  बम्बई  के  दक्षिण  में

 पूर्वी  तट  में  भी  कई  बन्दरगाहों  में  विकास  के  लिये  प्रतिद्वंदिता  चल  रही  है  ।

 प्रदीप  गांववाले  इत्यादि  इसी  श्रेणी  में  आते हें  ।  इस

 सम्बन्ध  में  विश्व  बैंक  दल  के  मत  का  भी  ध्यान  रखना  होता है  उन्होंने  हमसे  इस  सम्बन्ध में

 घानी  बरतने  को  कहा  है  क्योंकि  कलकत्ता  का  भीतरी  क्षेत्र  पूर्ण  विकसित  उनका  यह  मत  है

 कि  कलकत्ता  क्षेत्र  में  एक  गहरे  बन्दरगाह  की  श्रावव्यकता  है  जो  ३८  ड्राफट  वाले  जहाजों  को

 ठहरा  सके
 |

 उक्त  सभी  बन्दरगाहों  के  विकास  तथा  कलकत्ता  क्षेत्र  में  एक  गहरे  पानी  का  बन्दरगाह

 बनाने  की  मांगों  पर  वित्त  मंत्रालय  में  बहुत  सावधानी  से  विचार  किया  जायेगा  |

 मेंने  सभा  को  सभी  बातें  बता  दी  हैं  ।  मुझे  उड़ीसा  से  तथा  वहां  की  कला  सस्कृत  व  सौन्दर्य

 ं

 से  पूरी  सहानुभूति  है  तथा  हमारा  कोई  ऐसा  साम्राज्यवादी  उद्देश्य भी  नहीं  है  जिसका  हमारे  ऊपर

 लगाया  गया  है  ।  हमें  प्रत्येक  प्रदान  को  आन्दोलन  भड़काने  की  दृष्टि  से  नहीं  देखना  चाहिये

 अपितु  हमें  हृदय  की  एकता  का  प्रयत्न  करना  चाहिये  जिससे  हम  समस्त  समस्याओं  पर

 ह
 शान्तिपूर्ण  तरीके  से  विचार  कर

 तभी  हम  समृद्धि  तथा  सौख्य  के  श्रादश  को  प्राप्त  कर  सकते

 |

 Ta  मिलती
 :  मैं  दिन  के  बोलने  की  इच्छा  नहीं  रखता  था  ।  किन्तु

 में इस
 बात  का  प्रतिवाद  करने  के  लिये  खड़ा  शुभ्रा  हूं  कि  हम  टेक्निकल  विषयों  में  प्रान्तीय ता  को

 घसीट  रहे  हैं  ।  दूसरा  कारण  माननीय  मंत्री  का  परमदीप  पत्तन  का  विकाक  सम्बन्धी  झ्राइवासन  है  ।

 मंत्री
 जी

 ने  जो  कुछ  कहा  है  वह  डेढ़  करोड़  व्यक्तियों  को  निराशा  के  झंझावात  में  ले  जायेगा |

 कांडला  पत्तन  पर  १४  करोड़  रुपये  खच  किये  गये  हैं  जनवरी  से  aia  तंक  हम  केवल २  लाख

 टन  का  यातायात ही  वहां  जुटा  पाये  हैं  ।  माननीय  मंत्री  ने  कहा  था  कि  परादीप  में  माल

 यातायात नहीं  है  ।

 श्री  राज  बहादुर  :
 यह  मेरे  कथन  का  विकृत  रूप  है  ।  मेंने  कहा  था  कि  इस  का  विकास  करना

 अझावश्यर्के था

 श्री  मिलती  :
 भरे  पास  समय  कम  है  ।  हमने  बड़े  पत्तन  की  मांग  की  थी  कौर  माननीय  मंत्री

 कहते हैं  कि  वे  २१  लाख  रुपये  का  अनुदान  प्रदान  कर  रहे  हैं  ।  क्या  इससे  जनता  संतुष्ट  हो  जायेगी
 ?

 यह  अ्रल्पविकसित  क्षेत्र  oft  सौतेला  व्यवहार  नहीं  है  तो  फिर  यह  क्या  है  ।

 _  महोदय  :
 क्या  में  संशोधन  मतदान  के  लिये  प्रस्तुत  कलुवा  इस  पर

 जोर  नहीं द
 रहे  be

 =  ।

 सभा  की  aqua  से  वापस
 लिया

 गया

 aa  झंग्ेजी  में



 २६८०  राष्ट्रीयकरण क  प्रयोजन  से  अनुसूचित  बैंकों के  कार्य  शुक्रवार  १३.  १९५७

 सचांलन  की  पुनरीक्षण  समिति  के  बार  में  संकल्प

 अध्यक्ष  अरब
 में  मूल  संकल्प  को  सभा

 के  सामने  मतदान  के  लिये
 प्रस्तुत  करूंगा  ।

 है  :

 यह  सभा  सरकार  से  सिफारिश  करती  है  कि  द्वितीय  पंचवर्षीय योजना  काल

 में  सरकार  उड़ीसा  के  तट  पर  प्रदीप  में  एक  बड़ा  पत्तन  बनवाने  की  व्यवस्था

 करे  ।''

 संकल्प  स्वीकृत  ।

 fot  मिलती
 :

 हम  ने  मतदान  के  लिये  जोर  नहीं  दिया
 था  ।  हम  इसे  वापस  लेना  चाहते  हैं

 ।

 sry
 महोदय  :  a4  तो  यह  अस्वीकृत  हो  गया  ।  न्गा  सूप कार को  एक  दम  खड़े  हो  कर

 संकल्प  वापस  लेने  की  ्  मांगनी  चाहिये  थी  |

 निल

 राष्ट्रीयकरण
 के  प्रयोजन  से  अनुसूचित  बैंकों  के  कार्य  संचालन

 के  पुनरीक्षण  के  लिए ए  क
 समिति

 के
 बारे  में  संकल्प

 पश्  रामेश्वर  टाटिया
 :
 में  निम्न  संकल्प  प्रस्तुत  करता  हूं

 :

 सभा  की  राय  है  कि  राष्ट्रीयकरण  के  प्रयोजन  से  भारत  के  अनुसूचित  बैंकों  के

 संचालन  का  पुनरीक्षण करने  के  लिये  लोक-सभा  के  सदस्यों  की  एक

 जिस  में  वित्तीय  विशेषज्ञ भी  बनाई  जाये  प

 पभ्रध्यक्ष  संकल्प  प्रस्तुत  हा  |  माननीय  सदस्य  भाषण  प्रगति  दिन  चालू

 इस  के  पश्चात  लोक-सभा  १४  १९५७  के  ग्यारह  बने  तक  के  लिये

 स्थगित  हुई  ।

 मिल  अंग्रेज़ी  में
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 २६५४

 विषय  पृष्ठ

 प्रश्नों के  लिखित  उत्तर--क्रमश

 श्रतारांक्ति

 संख्या

 १६६५  कोयला  खान  कल्याण  ग्रा युक्त  २६२९-३०

 १६६६  दिल्‍ली  में  पानी  का  स्तर  २६३०

 १६६७  राजस्थान में  विस्थापित  व्यक्ति  २६३०

 शराब का  आयात १६६८  २६३०-२३ १

 १६६९  सरदारी  फर्टीलाइजर्स एण्ड  कैमिकल्स  लिमिटेड  २६३१

 Ryo  अमोनियम  नाइट्रेट  र६३१

 ACR  मीनी  सार  सल  aaa  का  ATaTT  २६३ १-३  २

 १६७२  छोटे  पैमाने के  उद्योग  २६३२

 मंत्रियों  द्वारा  वक्तव्य  ढेर

 (2)  सूचना  कौर  प्रसारण मंत्री  केसकर धैर्य  १९  ५५-५६  ५६ श्र

 FEXG  में  पंजाब  राज्य  को  दिये  गये  सामदायिक  रेडियो  सेटों

 की  संख्या के  बारे  में  १७  १९५७  के  शप्रतारांकित wea  संख्या

 ५६  के  उत्तर  को  पद्य  करने  के  लिये  एक  वक्तव्य दिया  |

 (२)  वित्तमंत्री  त०  कृष्णमाचारी )  ने  सूती  वस्त्रों

 के  उत्पादन-शल्क  में  कमी  करने  प्रौर  उत्पादन  छट

 को  वापस  लेने  के  बारे  में  एक  वक्तव्य  दिया  |

 सभा-पटल  पर  रख  गय  पत्र  २६३ ३

 निम्नलिखि पत्र  सभा-पटल  पर  रखें  गये
 :----

 (१)  खाद्य  अपमिश्रण रोक  Peys  में  कुछ  dated  करने

 वाली  तीन  भ्रधिसुचनाओं की  एक-एक  प्रति  |

 (2)  सरकार  सामान्य  नियमों  तौर  प्रपत्रों

 १९४५६ में  कुछ  संशोधन  करने  वाली  दिनांक
 ७

 दिसम्बर

 १९५७  की  भ्र धि सूचना  संख्या  एस०  करार  प्रो ०  Sk  की

 एक  प्रति ।

 विधेयक--पुर:स्थापित  २६१ BARE  E~19 2

 निम्नलिखित  विधेयक  स्थापित  किये  गये  :

 (१)  sacl  सम्पत्ति-प्रधिग्रहण car  भजन  विधेयक

 )  विधेयक (2)  अतिरिक्त  उत्पादन-शुल्क ह
 महत्व  की

 घिधेयक--पारित  २६२२-५३

 निम्नलिखित  विधेयकों  पर  विचार  किया  गया  a  पारित  किया  गया

 (2)  संघ  उत्पादन-शुल्क  )  विधेयक  ;

 (2)  सम्पदा-शुल्क  तथा  रेलवे  यात्री  किरायों पर  कर

 विधेयक ।



 र६८१ संक्षेपता ]

 पृष्ठ चिप

 अल दानों  की  wage  मांगें  २६५३--१५५

 वर्ष  geyo—-Us F fag के  लिये  अनुदानों की  भ्रनुपुरक  मांगों  (aren)  पर  चर्चा

 आरम्भ हुई  ।  चर्चा  समाप्त नहीं  हुई

 पैर-सरकारों  सदस्यों  के  विधेयकों  wat  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति  का  प्रतिवेदन

 —arha  २६५६

 ग्यारहवां  प्रतिवेदन  स्वीकृत  |

 TL-ALTHTL  सदस्यों  के  संकल्प--श्रस्वीकृत  हुए  र--

 गैर-सरकारी  सदस्यों  के  निम्नलिखित  संकल्पों पर ९  विचार  हुआ  शर  मे

 स्वीकृत हुए
 :---

 )  श्रीमती ty  चक्रबर्ती  का  द्वितीय  पंचवर्षीय योजना  के  बारे  में

 सकल्प |

 (२)  श्री  सूप कार  का  प्रदीप  में  एक  बड़ा  पत्तन
 बनाने

 के
 बारे

 म॑  सकल्प |

 शर-सरकारी  सदस्य  का  संकल्प--विचाराधघीन  २६८०

 श्री  रामेश्वर  टोंटियाँ  ने  राष्ट्रीयकरण  के  प्रयोजन  से  भारत  के
 श्रसुसूचित

 बैंकों  के  कायम-संचालन  के  पुनरीक्षण  के  लिये  एक  समिति  गठित

 करने  के  बारे  में  एक  संकल्प  प्रस्तुत  किया  |  चर्चा  समाप्त  नहीं  हुई  ।

 १४  ZEKY  के  लिये  कार्यावली

 अनुदानों  की  ware  मांगों  पर  श्रग्रतर  विचार  |
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